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maraw 


वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 2 जनवरी, 2015 


क्र . एफ बी -4- 29 - 2014- 2- पांच( 01 ). - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) 
के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित 
करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 - क के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित अनुच्छेदों पर नीचे दी गई 
सारणी के कॉलम (3 ) में उल्लिखित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क कम करती है/ छूट प्रदान करती है, अर्थात्: 
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manumanimakorea - 

P 


a 


ramammier 


Annumeraman 


सारणी 


| अनुकमांक 


कमी / छूट 


अनुच्छेद । 

( 2 ) 
| अनुच्छेद - 5 - 1. 
शपथ पत्र 


( 3 ) 


1. 


अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा 
प्रतिज्ञात किये गये शपथ - पत्र पर । 


| 2. 


राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 
8 - 5 - 25 - 4 - 84, दिनांक 26 दिसम्बर,1984 में यथाविनिर्दिष्ट अन्य 
पिछड़ा वर्ग के किसी सदस्य द्वारा प्रतिज्ञात किए गए शपथ - पत्र पर । 


| 3. 


जांच आयोग अधिनियम , 1952 (1952 का 60 ) के अधीन केन्द्रीय 
सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत 
शपथ - पत्र पर । 
भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 ( 1985 का 
21 ) के अधीन प्रस्तुत शपथ - पत्र पर । 


.. . . 4. . . 


5 . 


सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौ सेना अधिनियम, 1957 
(1957 का 62) या वायु सेना अधिनियम , 1950 (1950 का 45) के 
अधीन भर्ती होने के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र पर । 


किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष फाइल 
किए जाने या उपयोग में लाए जाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए 
प्रस्तुत शपथ पत्र पर । 


7 . 


किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए 
समर्थ बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र पर । . . 


1 . 


अनुच्छेद - 

6 
- करार या 
करार का 
ज्ञापन 


मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन इकाइयों द्वारा बोर्ड से 
सहायता प्राप्त करने के लिये निष्पादित लिखतों पर । .. 


2. . . 


गरीबी रेखा के नीचे जीवन - यापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा 
अनुसूचित जनजाति के पात्र उपभोक्ताओं द्वारा मीटर युक्त एकल 
बत्ती विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत् वितरण 


कम्पनी जबलपुर , भोपाल तथा इंदौर के . साथ निष्पादित किए जाने के 
लिए अपेक्षित करार की लिखत पर । 
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nanoraru 


. 


.. 


. 


| अनुक्रमांक 


अनुच्छेद 


कमी / छूट 


(3) 


| 3. 


किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण को प्रतिभूत करने के 
लिए कृषकों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली लिखतों 
पर । 


. 


/ 4. 


. 


नाबार्ड प्रायोजित स्कीमों के अधीन समूह के सदस्यों के आर्थिक 
विकास हेतु दस लाख रूपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए 
स्व - सहायता समूहों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाली 
लिखतों पर । 


औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त किए गए ऋणों का प्रतिसंदाय 
सुनिश्चित करने के लिए किसी वित्तीय संस्था के पक्ष में जड़ी बूटी या 
आयुर्वेद पर आधारित उद्योगों द्वारा निष्पादित लिखतों पर निम्नलिखित 
शर्तों के अध्यधीन रहते हुए मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति , 2010, यथा 
संशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति , 2014 तथा 
उसकी कार्ययोजना के प्रवर्तन में रहने तक ही स्टाम्प शुल्क से छूट 
होगी 


. 


. 


( क ) औद्योगिक इकाई मध्यप्रदेश सरकार या मध्यप्रदेश औद्योगिक 
केन्द्र विकास निगम द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र या 
औद्योगिक वृद्धि ( ग्रोथ ) केन्द्र में स्थित हो , तथा . 
( ख ) आयुक्त , उद्योग , मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आशय का एक 
पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो कि यह उद्योग इस आदेश के 
अधीन स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए पात्र है । 


- 


मध्यप्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के लिए 
निष्पादित की जाने वाली शासकीय भूमि के विकास अनुबंध की 
लिखतों पर । 


शिक्षा ऋण के पुनर्भुगतान से संबंधित करार की लिखतों पर प्रभार्य 
स्टाम्प शुल्क की दर को घटाकर केवल पांच सौ रूपए किया जाता 


है । 


तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिये बैंक के साथ 
निष्पादित किये जाने वाले ऋण संबंधी लिखत पर स्टाम्प शुल्क 
घटाकर केवल पांच सौ रूपए किया जाता है । 
करार या करार का ज्ञापन - 
( क ) जो अनन्यतः माल या वाणिज्य के विक्रय के लिए है या उससे 
संबंधित है और जो अनुच्छेद 46 के अधीन प्रभार्य नोट या ज्ञापन नहीं 


( ख ) जो केन्द्रीय सरकार को किन्हीं ऐसी निविंदाओं के रूप में किए 
गए हैं , जो किसी उधार के लिए हैं या उससे संबंधित हैं । 


Prem 


- 


varan 


3. 


अनुच्छेद - 7 
हक -विलेखों 
के निक्षेप , 
पण्यम,गिरवी 


मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन की इकाइयों द्वारा बोर्ड 
से सहायता प्राप्त करने के लिये निष्पादित की जाने वाली लिखतों 
पर । 


2 ( 2 ) 
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( 3) 


या आडमान से 
संबंधित 
करार 


खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एवं मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 
से औद्योगिक प्रयोजनों के लिए ऋणों तथा अग्रिमों को अभिप्राप्त 
करने के संबंध में राज्य के उद्योगपतियों या औद्योगिक उपक्रमों द्वारा 
निष्पादित किए जाने वाले हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित करारों 
पर । 


किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण प्रतिभूत करने के लिए 
कृषकों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली लिखतों पर । 


नाबार्ड प्रायोजित स्कीमों के अधीन 10 लाख रूपए की सीमा तक 
समूह – सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु ऋण को प्रतिभूत करने के 
लिए स्व - सहायता समूहों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित किए जाने 
वाली लिखतों पर । 
किसी भूमिस्वामी या रेवेन्यू बुक सरक्यूलर - चार - 3 - 10 के अधीन 
भूमिधारण करने वाले पट्टाधारी द्वारा कृषिक प्रयोजनों के लिए दस 
लाख रूपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों के पक्ष में 
निष्पादित आडमान विलेखों पर तथा, यह भी कि अनुसूचित जाति तथा 
अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के मामले में उक्त प्रयोजन हेतु किसी भी 
सीमा तक कोई स्टाम्प शल्क देय नहीं होगा । 


औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त किए गए ऋणों का प्रतिसंदाय 
सुनिश्चित करने के लिए जड़ी - बूटी या आयुर्वेद पर आधारित उद्योगों 
द्वारा किसी वित्तीय संस्था के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर निम्नलिखित 
शर्तों के अध्यधीन रहते हुए मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, यथा 
संशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति , 2014 तथा उसकी 
कार्ययोजना के प्रवर्तन में रहने तक ही स्टाम्प शुल्क से छूट होगी 


( क ) औद्योगिक इकाई, मध्यप्रदेश सरकार या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र 

विकास निगम द्वारा विकसित किए गए. . औद्योगिक क्षेत्र या 
औद्योगिक वृद्धि ( ग्रोथ ) केन्द्र में स्थित है, तथा . . . . 


( ख ) आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आशय का एक 

पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो कि , यह उद्योग इस आदेश 
के अधीन स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए पात्र है । 


7. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त 

करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी की . किसी नई 
इकाई / विस्तारित इकाई / आधुनिकीकृत इकाई द्वारा निष्पादित किए 
गए साम्यागत बंधक ( हक विलेख का निक्षेप ) / आडमान की लिखतों 
पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अध्यधीन रहेगी कि नई 
इकाई / विस्तारित इकाई / आधुनिकीकृत इकाई को मध्यप्रदेश सूचना 
प्रौद्योगिक निवेश नीति, 2012 यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश 
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग / बिजनेस प्रोसेस . प्रबंधन 
( बीपीओ / बीपीएम) उद्योग निवेश नीति , 2014 के अधीन सूचना 
प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या उनके द्वारा अधिसूचित किसी निर्दिष्ट 
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अनुच्छेद 
(2 ) 


. ( 3 ) 


एजेन्सी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की इकाई प्रमाणित किया गया हो । 
टिप्पणी - यह छूट केवल मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012, 
यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग / 
बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन ( बीपीओ / बीपीएम ) उद्योग निवेश नीति , 2014 के 
प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी । 


सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों की दशा में तथा आवासीय प्रयोजन के लिए 
दस करोड़ रूपए तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए हक विलेखों 
के निक्षेप से संबंधित करार की लिखतों परं स्टाम्प शुल्क घटाकर 
प्रतिभूत ऋण की रकम का 0.125 प्रतिशत किया जाता है । 


. . 


. 


मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अधीन आवासगृह निर्माण के 
प्रयोजन के लिए उसके व्दारा प्राप्त एक लाख रूपए तक के ऋण या 
अग्रिम का प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने के लिये, किसी बैंक या वित्तीय 
संस्था के पक्ष में किसी हितग्राही द्वारा निष्पादित हक विलेखों के निक्षेप 
से संबंधित लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अध्यधीन 
रहेगी कि संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा इस आशय का प्रमाण - पत्र 
जारी किया गया हो कि हितग्राही इस हेतु स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए 

पात्र है । 
10 . विनिमय - पत्र के साथ संलग्न आडमान पत्र पर । 
| 11 . कृषि उत्पाद के पण्यम् या गिरवी की किसी लिखत पर , यदि वह 

अननुप्रमाणित हो । . . ... .. . 
अनुच्छेद- 9 - अ 1. आंकना या मूल्यांकन , जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए 
किना या 

किया गया है, और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों 
मूल्यांकन के बीच किसी भी रीति से बाध्यकर नहीं है । 

. . 
भाटक के रूप में भूमिस्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने 

के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकने संबंधी लिखत पर । 
अनुच्छेद 

शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52 ) के अधीन किसी व्यस्क शिक्षु या 
- 10 - शिक्षुता अव्यस्क शिक्षु के संरक्षक द्वारा किसी नियोजक के पक्ष में निष्पादित 
विलेख 

संविदा पर । 
शिक्षुता लिखत , जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या 

उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया हो । 
अनुच्छेद - 14 बंधपत्र, जब वह किसी व्यक्ति द्वारा यह गारंटी देने के प्रयोजन के लिए 
- ~ बंध पत्र 

निष्पादित किया गया हो कि किसी पूर्त औषधालय को या चिकित्सालय 
को या लोक उपयोगी . उद्देश्य के लिए निजी अभिदान से प्राप्त 

स्थानीय आय प्रतिमास एक विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगी । 
अनुच्छेद - 16 - र वसीयत के रद्दकरण की लिखत पर । 
द्दकरण 


5. 


| 1 . 


7. 


अनुच्छेद - 25 - 1. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल , नगर विकास प्राधिकरणों, प्राथमिक गृह 
हस्तांतरण . 

निर्माण सहकारी समितियों तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ 
पत्र 

द्वारा स्व -वित्तीय योजना के अधीन क्रेता से प्राप्त धन से निर्मित 
भवनों / प्रकोष्ठों के संबंध में भवन / प्रकोष्ठ के मूल्य की सीमा तक 
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कमी / छूट 


| अनुकमांक 

(1) 


.. अनच्छेद । 

( 2) 


( भूखण्ड के मूल्य को छोड़कर) निष्पादित विक्रय के लिखतों पर प्रभार्य 
स्टाम्प शुल्क की दरों में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए 
कमी / छूट रहेगी : - 


( क ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह तथा मध्यम आय 

वर्ग - समूह के प्रवर्गों के भवनों / प्रकोष्ठों के लिये क्रमश: 100 
प्रतिशत , 50 प्रतिशत , 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रभार्य स्टाम्प 
शुल्क में छूट / कमी की जाएगी, किन्तु उच्च आय वर्ग के 

भवनों / प्रकोष्ठों के मामलों में कोई छूट / कमी नहीं की जाएगी ; 
( ख) यह छूट / कमी केवल स्व - वित्तीय योजना के अधीन मूल 

आवंटितियों तक सीमित रहेगी । 


( ग ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग समूह तथा मध्यम 

आय समूह से वही आशयित होगा, जैसा नगरीय प्रशासन तथा 
पर्यावरण विभाग द्वारा समय - समय पर परिभाषित तथा निर्दिष्ट 
किया जाएगा : 


परंतु भागतः निर्मित मकान / प्रकोष्ठ की दशा में यह छूट उपलब्ध नहीं 
होगी । 

. ... . 
अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में उसके 
किसी विधिक वारिस / वारिसों के पक्ष में निष्पादित कृषि भूमि के सभी 
प्रकार के अन्तरण विलेखों पर । 


2. 


मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित किये जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी / बीपीओ 
उद्योगों के पक्ष में राज्य सरकार या किसी अर्द्ध शासकीय संगठन या 
किसी शासकीय उपक्रम की ओर से निष्पादित भू - खण्ड या विनिर्मित 
जगह से संबंधित विक्रय की लिख़तों पर । .. 


औद्योगिक इकाइयों के चालू समुत्थान के रूप में हस्तांतरण की लिखतों 
.. में , लिखत द्वारा अन्तरित प्लांट , मशीनरी एवं अन्य चल संपत्तियों के 

मूल्य पर शुल्क की दर एक प्रतिशत होगी, साथ ही किसी एक लिखत 
पर प्रभार्य शुल्क दस करोड़ रूपये से अधिक नहीं होगा । 


वित्तीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों या निजी क्षेत्र द्वारा या उनकी 

ओर से निष्पादित विक्रय के ऐसे लिखतों पर जिनके द्वारा कि सूचना 
प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी / बीपीओ कम्पनी की किसी 
नई इकाई / विस्तारित इकाई / आधुनिकीकृत इकाई के पक्ष में 
भूमि / परिसर अंतरित की जाती है, पर स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त 
के अध्यधीन रहेगी कि नई इकाई / विस्तारित इकाई / आधुनिकीकृत 
इकाई को मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, 2012, यथासंशोधित 
2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग / बिजनेस प्रोसेस 
प्रबंधन ( बीपीओ / बीपीएम) उद्योग निवेश नीति , 2014 के अधीन सूचना 
प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या उनके द्वारा अधिसूचित किसी निर्दिष्ट 
एजेन्सी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी / बीपीओ इकाई प्रमाणित किया गया 


हो । 


टिप्पणी-- यह छूट केवल मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति , 2012, 
यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग / 
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- 


AMurakAmawara 


| अनुकमांक 


अनुच्छेद 


कमी / छूट 


बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन (बीपीओ / बीपीएम ) उद्योग निवेश नीति , 2014 के 
प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी । 
उन व्यक्तियों, जिनकी भूमि आटो टैस्टिंग ट्रेक परियोजना, पीथमपुर, 
जिला धार के लिए अर्जित की गई है, के पक्ष में निष्पादित किए गए 
विक्रय विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 
रहते हुए छूट रहेगी - 
( क ) धार जिले के कलक्टर से संलग्न प्रारूप में प्रमाण - पत्र प्राप्त 

किया गया है जिसमें आटो टेस्टिंग ट्रेक परियोजना, पीथमपुर के 
लिए भूमि अर्जन के लिए संदत्त मुआवजे की रकम के साथ - साथ 

विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम का उल्लेख हो , 
( ख ) उक्त खण्ड ( क ) की स्थिति विक्रय विलेख में अभिव्यक्त की गई 

है , तथा 
( ग) छूट की पात्रता मुआवजे तथा विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम 

पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की राशि तक सीमित होगी । . 
( घ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( 1899 का 2) के उपबंधों के 

अनुसार ऐसी लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की , वाणिज्य, उद्योग 
और रोजगार विभाग द्वारा लिखत के रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से 
एक माह के भीतर वाणिज्यिक कर विभाग को प्रतिपूर्ति की 
जाएगी । 

प्रमाण - पत्र 
क्रमांक 

दिनांक 
... प्रमाणित किया जाता है कि श्री 
निवास : ग्राम . . . तहसील 

जिला 
की भूमि क्षेत्रफलं . हेक्टेयर , ऑटो टेस्टिंग 
ट्रेक परियोजना, पीथमपुर, जिला धार के लिए अर्जित की गई है , 
जिसके लिए संदाय की गई मुआवजा एवं अनुदान राशि का विवरण 
निम्नानुसार है - 

मुआवजा राशि . .. - . .. . .. . । 
विशेष अनुग्रह राशि . . . .... 

योग 
2. यह प्रमाण - पत्र श्री 

पिता श्री 
द्वारा श्री 

__ . . . पिता श्री ---- - - -- 
के पक्ष में निष्पादित ग्राम . की भूमि क्षेत्रफल 
हैक्टेयर भूमि के विक्रय विलेख पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने 
के लिए लागू होगा । इस रजिस्ट्री के उपरान्त स्टाम्प शुल्क से छूट 
की राशि की पात्रता, शेष मुआवजा एवं विशेष पुनर्वास अनुदान की 
कुल राशि रू 

पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की राशि तक ही 
उपलब्ध होगी । किन्तु किसी भी दशा में स्टाम्प शुल्क से छूट की 
राशि श्री आत्मज श्री 

द्वारा 
प्राप्त की गई मुआवजा राशि एवं विशेष पुनर्वास अनुदत्त के योग की 
राशि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से अधिक नहीं होगी । 

कलक्टर, 


धार 


. . . . . . . . . 


7. निजी व्यक्तियों द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन करने 

के लिए स्थापित किसी इकाई के पक्ष में निष्पादित की गई विक्रय की 
लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को कम करके निम्नलिखित शर्तों के 
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- 


sva 


a mana 


अनुक्रमांक 

(1) 


( 3 ) 


अनुच्छेद 

कमी / छूट 
( 2 ) 

अध्यधीन रहते हुए, आधी की जाएगी : 
( क ) · इकाई द्वारा इस आदेश के अधीन छूट दी गई स्टाम्प शुल्क की 
रकम के बराबर राशि बैंक गारण्टी, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा 
परियोजना की दशा में 21 मास की कालावधि तथा बायोगैस या नगरीय 
अवशिष्ट परियोजनाओं के लिए 36 मास की कालावधि के लिए, राज्य 
सरकार के पक्ष में दी जाएगी । 
( ख ) यदि परियोजना बैंक गारण्टी हेतु दी गई कालावधि के भीतर 
स्थापित नहीं की जाती है , तो छुट प्राप्त स्टाम्प शुल्क की रकम सरकार 
को संदायं करने का दायित्व उस इकाई का होगा । इकाई का यह भी 
उत्तरदायित्व होगा कि वह विहित कालावधि समाप्त होने के पूर्व इस 
निमित्त ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त. किए गए सक्षम प्राधिकारी से एक 
प्रमाण - पत्र संबंधित जिले , जिसमें कि क्रय की गई भूमि स्थित है, के 
जिला रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करे कि बैंक गारण्टी में विहित 
कालावधि के पूर्व इकाई स्थापित की जा चुकी है । व्यतिक्रम की दशा में 
यह छूट प्रदान की गई शुल्क की रकम , इकाई द्वारा इस प्रयोजन के 

लिए दी गई बैंक गारण्टी से वसूली योग्य होगी । 
. ..... 8. पार्क के विकासकर्ता द्वारा किसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के पक्ष में फूड 

पार्क . में विकसित भूमि के अन्तरण हेतु. निष्पादित लिखत पर 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट रहेगी - . .. 
( क ) उक्त भूमि की क्रय की लिखतं पर प्रभार्य शुल्क का समायोजन 
____ अंतरित भू - भाग के अनुपात में किया जाएगा ; और . . 


( ख) यदि समायोजन पर कोई शुल्क संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं 

हो , तो अन्तरण के लिये न्यूनतम शुल्क केवल पांच सौ रूपए 
होगा । .. . 


10 . 


मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड , भोपाल द्वारा पंजीकृत 
किसी गौशाला के पक्ष में निष्पादित भूमि के विक्रय की लिखतों पर । 
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल , नगर विकास प्राधिकरणों, प्राथमिक गृह 
निर्माण सहकारी समितियों, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ अथवा 
मध्यप्रदेश में स्थित किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा आर्थिक रूप से 
कमजोर वर्ग के किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित विक्रय की लिखतों 
पर । . . .. . 
" आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग " से वही आशय होगा, जैसा नगरीय 
प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय पर परिभाषित तथा निर्दिष्ट किया 
जाएगा | जिला कलक्टर से इस आशय का एक प्रमाण - पत्र प्रस्तुत 
करना होगा । 


स्टाम्प शल्क से उस मामले में भी छट उपलब्ध रहेगी जहां आवासीय 
भवनों के पट्टे की लिखत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधा 
( बीएसयूपी) / एकीकृत आवास और विकास कार्यक्रम ( आईएचएसडीपी ) 
के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की जाती है, जो 
मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का 
प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अधीन उक्त एजेन्सियों द्वारा 
निर्माणाधीन स्थलों पर सरकार से पूर्व से ही धारित पट्टे का अभ्यर्पण 
कर देता हो । 
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11. 


सरकार या किसी अर्द्ध शासकीय संगठन या किसी सरकारी उपक्रम या 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या रजिस्ट्रीकृत किसी 
गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित निजी 
भूमि अथवा नजूल भूमि के पट्टाधृति अधिकारों को फ्री - होल्ड अधिकारों 
में संपरिवर्तित करने से संबंधित हस्तान्तरण की लिखत पर स्टाम्प शुल्क 
कम करते हुए केवल लिखत में यथा उपवर्णित संपरिवर्तन के लिए 
संदत्त प्रतिफल की रकम पर ही प्रभार्य होगा, किन्तु किसी भी दशा में 
प्रभार्य शुल्क की रकम पांच सौ रूपए से कम नहीं होगी । 


ऐसी बीमार / बंद औद्योगिक इकाइयों के , जो कि औद्योगिक वित्त एवं 
पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) या किसी परिसमापक को निर्दिष्ट की 
गई हों , या वित्तीय संस्थाओं या बैंकों द्वारा अधिगृहित की गई हों या 
जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित बीमार उद्योग की श्रेणी में 
आती हों , विक्रय की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से इन शर्तों के 
अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की जाती है - 


( एक ) छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी । उन 
. इकाइयों / आस्तियों के हस्तांतरण पर, जिन पर कि इस अधिसूचना के 
अधीन एक बार छूट प्रदान की जा चुकी है, किसी भी दशा में दुबारा 
छूट प्रदान नहीं की जाएगी.; .... . . 


( दो ) छूट केवल ऐसी बंद और बीमार इकाइयों को प्रदान की 
जाएगी जिनको कि स्टाम्प शुल्क से छूट देने का निर्णय , मध्यप्रदेश 
उद्योग संवर्धन नीति , 2010, यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग 
संवर्धन नीति , 2014 तथा उसकी कार्ययोजना के उपबंधों के अधीन 
गठित, यथास्थिति मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 
उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा या जिले के कलक्टर की अध्यक्षता 
वाली साधिकार समिति द्वारा किया गया हो ; 

.. . 
(तीन ) छूट प्राप्त करने के लिये इकाई के केता को सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष उसकी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए इकाई के 
पुनरूद्धार की योजना प्रस्तुत करना होगी । केता को सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष यह वचनपत्र भी देना होगा कि वह उद्योग का अठारह मास में 
पुनरूद्ध करेगा और इसके उल्लघन की दशा में छूट दी गई स्टाम्प 
शुल्क की रकम का लिखत के निष्पादन की तारीख से प्रतिमाह या 
उसके किसी भाग के लिये 0.75 प्रतिशत, की दर से साधारण ब्याज 
सहित भुगतान करेगा. पुनरूद्धार के लिये वह विविधीकरण के विकल्प 
का उपयोग करने का पात्र होगा ; और . . . 


( चार) छूट , सक्षम प्राधिकारी के इस आशय के प्रमाण -पत्र के 
अध्यधीन रहते हुए प्राप्त होगी कि लिखत . को , इस अधिसूचना के अधीन 
छूट प्राप्त करने की पात्रता है । उक्त प्रमाण - पत्र जारी करने के लिए 
प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होगे :--- - 
इकाई का मूल्य / बाजार मूल्य 

सक्षम प्राधिकारी 


( एक ) जहां एक करोड़ रूपए से अधिक न होः संबंधित जिले का कलक्टर 
( दो ) जहां एक करोड़ रूपए से अधिक हो . : संबंधित संभाग का 

संभागीय आयुक्त 
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( 3) . 
टिप्पणी - यह छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति , 2010 , 
यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति , 2014 तथा 
उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी । 


13. औद्योगिक इकाइयों के चालू समुत्थान के रूप में विक्रय या विलयन या 

समामेलन की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाकर अधिकतम 
दस लाख रूपये उस. स्थिति में किया जाएगा, जबकि प्रभार्य शुल्क की 
रकम इससे अधिक हो । शुल्क में यह कमी निम्नलिखित शर्तों के 
अध्यधीन रहते हुए की जाएगी ---- 
( क ) उक्त लिखत उद्योग की बेहतर क्षमता उपयोग हेतु निष्पादित की 

गई हो , 
( ख ) उद्योग का उत्पादन ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों 

में स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा हो , 
( ग ) किसी बैंक या वित्तीय संस्था जिसने उद्योग को ऋण दिया है 
उसने इस ऋण को ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए नान - परफार्मिंग 
एसेट माना गया हो , 
( घ) उद्योग का शुद्ध मूल्य घटकर ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष पहले उसके 

- - शुद्ध मूल्य से आधे से कम रह गया हो ; और . 
- - - ( ङ) उस दशा में , जहां उद्योग का विक्रय मूल्य एक करोड़ रूपये से 
, अधिक नहीं हो , संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा तथा अन्य मामलों 
में संबंधित संभाग के आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण - पत्र जारी 
किया गया हो कि लिखत इस अधिसूचना के अधीन रियायत प्राप्त 
करने की पात्रता रखती है । 


टिप्पणी – इस अधिसूचना के अधीन छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन 
नीति , 2010, यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति , 

2014 तथा उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी । 
14. पूर्व उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय, शहडोल के परिसर में की 

12.713 एकड़ तथा झाबुआ जिले में ग्राम कल्याणपुरा की शासकीय सर्वे 
नं . 556 / 1 की हैक्टर भूमि के , राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , 
भोपाल की एक घटक संस्था, यनिवर्सिटी इन्स्टीटयट ऑफ टेक्नोलॉजी 
की स्थापना के लिये, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के 

पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख पर । .. . 
15. ग्राम मालसीपुर , तहसील सिरोंज स्थित भूमि के चार सर्वे कमांक अर्थात् 

सर्वे क्रमांक 108 / 3 के 8.359 हेक्टर क्षेत्र में से 7. 422 हेक्टर क्षेत्र, सर्वे 
क्रमांक 116 के 0.063 हेक्टर क्षेत्र, सर्वे क्रमांक 117 / 1 के 2.023 हेक्टर 
क्षेत्र तथा सर्वे कमांक 138 के 1.517 हेक्टर क्षेत्र में से 0. 612 हेक्टर की 
कुल 12.120 हेक्टर (25 एकड़ ) भूमि के , राजीव गांधी प्रौद्योगिकी 
विश्वविद्यालय की घटक संस्था , यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट ऑफ 
टेक्नालॉजी, सिरोंज, जिला विदिशा की स्थापना के लिए, राजीव गांधी 
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले 

हस्तान्तरण विलेख पर । 
__ अनूपपुर जिले में मेसर्स न्यू जोन इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा ताप 
विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु किए जा रहे भू - अर्जन के मामलों 
में विस्थापितों / प्रभावित परिवारों के अवार्ड के अनुसार देय प्रतिकर 
तथा विशेष पुनर्वास अनुदान की सीमा तक की भूमि के कय विलेखों पर 
प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट 
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प्रदान की जाती है, अर्थात् : 
( क ) इस परियोजना हेतु पुनर्वास पैकेज की औपचारिक स्वीकृति, 
संभावित स्टाम्प शुल्क की क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक रकम जिला कलक्टर 
द्वारा लोक लेखा के निर्धारित राजस्व शीर्ष में जमा कराने के पश्चात् 
जारी की जाएगी ; 
( ख ) इस परियोजना के पुनर्वास पैकेज के अधीन प्रत्येक विस्थापित 
परिवार के पक्ष में जिला कलक्टर द्वारा एक प्रमाण - पत्र जारी किया 
जाएगा, जिसमें विस्थापित व्यक्ति को देय प्रतिकर की रकम के 
साथ - साथ विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम का उल्लेख किया जाएगा 
तथा उसमें स्टाम्प शुल्क की रकम में दी जा रही छुट की पात्रता भी 
प्रमाणित की जाएगी । उक्त प्रमाण - पत्र विस्थापित व्यक्ति द्वारा अर्जित 
भूमि के विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय पंजीयन अधिकारी के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाएगा । छूट की पात्रता प्रतिकर तथा विशेष पुनर्वास 
अनुदान की रकम तक सीमित होगी । 
( ग) इस परियोजना के अधीन रजिस्ट्रीकृत विलेखों के आधार पर स्टाम्प 
शुल्क की प्रतिपूर्ति की मांग जिला पंजीयक द्वारा प्रतिमाह जिला 
कलक्टर को प्रस्तुत की जाएगी तथा जिला कलक्टर, उक्त मांग . पत्र 
प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर प्रतिपूर्ति की रकम लेखा 
शीर्ष " 0030 स्टाम्प एवं पंजीकरण " में जमा कराएगा ; और 
( घ) स्टाम्प शुल्क में यह छूट प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदान के भुगतान 
की तारीख से केवल दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगी । . . . .. 


17. नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए किसी परिवार के 

सदस्य के पक्ष में भूमि अर्जित करने के लिये निष्पादित किए गए विक्रय 
विलेख पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट रहेगी 
अर्थातः -- . 
( क ) परियोजना क्षेत्र के भू - अर्जन अधिकारी का प्रमाण - पत्र अभिप्राप्त 
किया गया हो, जिसमें उसकी भूमि एवं अन्य अचल सम्पत्ति के लिए 
मदवार मुआवजे की रकम, विशेष पुनर्वास अनुदान; पुनर्वास अनुदान 
आदि को सम्मिलित करते हुए कुल राशि का उल्लेख किए गया हो । 
किन्तु सामान का स्वयं के द्वारा परिवहन करने के लिए दिए गए 
परिवहन शुल्क की राशि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा; 
( ख ) विस्थापित व्यक्ति द्वारा पुनर्वास की प्रकिया के दौरान मध्यप्रदेश 
राज्य में किसी भी स्थान पर कृषि भूमि या / तथा अन्य कोई अचल 
सम्पत्ति क्रय की गई हो ; 
( ग ) उपरोक्त खण्ड ( क ) एवं ( ख ) की स्थिति अन्तरण विलेख में 
स्वतः अभिव्यक्त होती हो ; 
( घ ) छूट की पात्रता भूमि तथा / या अचल सम्पत्ति के मूल्य पर या 
उक्त विस्थापित व्यक्ति को मुआवजे, विशेष पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास 
अनदान , वित्तीय सहायता आदि के रूप में भगतान की गई प्रतिफल 
की कुल राशि पर, इनमें से जो भी कम हो , प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तक 
सीमित होगी ; 
( ड.) विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति, उप पंजीयक द्वारा 
प्रस्तुत मांग - पत्र के आधार पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा 
वाणिज्यिक कर विभाग को की जाएगी ; 
( च ) पुनर्वास नीति में यथा -- परिभाषित केवल विस्थापित परिवार को 
ही छूट की पात्रता होगी ; और 


......... - - - - - 
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(3 ) 
( छ ) ऐसा भूमिहीन विस्थापित व्यक्ति एवं वयस्क पुत्र भी जो पुर्नवास 
अनुदान, उत्पादक सम्पत्ति के क्रय के लिए दी जाने वाली. वित्तीय 
सहायता, पुनर्वास स्थल पर विकसित आवासीय भूखण्ड के लिए दी 
जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त विभिन्न राशियों से कृषि 
भूमि तथा / या अन्य अचल सम्पत्ति कय करना चाहता है , भी उक्त 

छूट के लिए हकदार होगा । 
निम्नलिखित के लिए निष्पादित की गई लिखतों पर--- 
( क ) मध्यप्रदेश राज्य में दिल्ली - मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर सब - रीजन 
के अंतर्गत जिला उज्जैन में विकम उद्योगपुरी परियोजना की स्थापना 
के लिए गठित स्पेशल परपज व्हीकल (एस. पी. व्ही .) कम्पनी को राज्य 
सरकार के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि 
के हस्तांतरण हेतु निष्पादित लिखत पर । . 
( ख ) . एस. पी . व्ही. कम्पनी द्वारा उक्त विनिर्दिष्ट विक्रम उद्योगपुरी 
परियोजना के मास्टर प्लान के निष्पादन के अनुक्रम में किसी 
विकासकर्ता, संविदाकार, निर्माण कम्पनी या संयुक्त उपक्रम को ऐसी 
भूमि के किसी खण्ड के केवल प्रथम हस्तांतरण के लिए निष्पादित 
लिखत पर । यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रयोजन के लिए स्टाम्प 
शुल्क में छूट के लिए प्रबंध संचालक, ट्रायफेक या इस निमित्त 
प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण - पत्र 
- अपेक्षित होगा । 


प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम , 1957 (1957 का 14 ) के अधीन 
प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन । .. 


9 . 


mar 


+ 


अनुच्छेद 

किसी ऐसे कागज पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक 
-~ 26 - प्रति या . अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षा की गई है कि 
उद्धरण -- 

वह किसी लोक कार्यालय में या लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के 

लिए उसे बनाए या दे । 
2. जन्म , बपतिस्म , नामकरण, समर्पण, विवाह, विवाह - विच्छेद, मृत्यु या 

दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की या उसमें के किसी उद्धरण की 

प्रतिलिपि पर । . . .. . : . . 
अनुच्छेद - 27 - कृषकों को दिए गए किसी पट्टे का प्रतिलेख जबकि ऐसा पट्टा शुल्क से 
प्रतिलेख या छूट प्राप्त हो । .. 
दूसरी प्रति 
अनुच्छेद - 34 - | दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि के विनिमय के विलेखों के संबंध में प्रभार्य स्टाम्प 
संपत्ति का शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट होगी - . . 
विनिमय 

( क ) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो, वह कृषि भूमि हो , 
( ख ) जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा है, वह लगभग समान 

बाजार मूल्य की हो ; 
जिन भूमियों का विनिमय किया जा रहा हो , वे नजूल अथवा 
नगर बाह्य नजूल कृषि भूमियां नहीं हों ; 
जिस भूमि का विनिमय किया जा रहा हो , वह एक ही राजस्व 
निरीक्षक वृत्त के भीतर स्थित हों ; और 


M 


ann. .. . . . 


( ग ) 


M 


( ङ ) कृषि भूमि की सीलिंग से बचने हेतु इस प्रावधान का 

दुरूपयोग नहीं किया जाएगा । 
अनुच्छेद - 35 - 1. किसी भूमिस्वामी या रेवेन्यू बुक सरक्यूलर - चार - 3 - 10 के अधीन 
अतिरिक्त भार | पट्टाधारी के रूप में भूमिधारण करने वाले व्यक्ति द्वारा कृषिक प्रयोजनों 


12. 


Poemwww 


-- 
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- 
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के लिए दस लाख रूपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों 
के पक्ष में निष्पादित अतिरिक्त भार की कब्जा रहित लिखतों पर । तथा , 
यह भी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के 
मामले में उक्त प्रयोजन हेतु किसी भी सीमा तक कोई स्टाम्प शुल्क देय 
नहीं होगा । 


कृषकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण को प्रतिभूत 
करने के लिए बैंकों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली लिखतों पर । 


13. 


1. राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित दान की लिखत पर । 


अनुच्छेद - 36 
-- दान की 
लिखत 


12. मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड , भोपाल द्वारा पंजीकृत 

किसी गौशाला के पक्ष में निष्पादित भूमि के दान की लिखतों पर । 


| 3. अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा जीवनकाल में उसके किसी 

विधिक वारिस / वारिसों के पक्ष में निष्पादित कृषि भूमि के सभी प्रकार 

के अन्तरण विलेखों पर । . 
अनुच्छेद - 37 - कोयला खान भविष्य निधि के मृत सदस्यों के अवयस्क आश्रितों के संरक्षक 
क्षतिपूर्ति बंध द्वारा उसकी संचित निधि का रिफंड प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये 
पत्र 

निष्पादित किये जाने वाले क्षतिपूर्ति बंध पत्र पर । . 


| 


. .14 


15. 


अनुच्छेद 
38 -पट्टा 


1. बेरोजगार इंजीनियरों को वाणिज्य , उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा 

उन्हें उनका स्वयं का उद्योग चलाने के लिये अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र 
में आवंटित की गई भूमि तथा निर्मित शेड के संबंध में उनके द्वारा 
निष्पादित पट्टा विलेख पर । स्टाम्प शुल्क से छूट निम्नलिखित शर्तों 
के अध्यधीन रहेगी, अर्थात्: - . 
( क ) आवेदक या उसकी फर्म के समस्त भागीदार डिग्री अथवा 
डिप्लोमाधारी इंजीनियर हों ; और 
( ख ) आवेदक या उसकी फर्म की समस्त आय या उसके माता या पिता 
की आय एक हजार रूपए प्रतिमाह से अधिक नहीं हो । 
सरकार व्दारा मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के पक्ष में निष्पादित ऐसी भूमि के 
संबंध में जिन पर कि उक्त निगम की इकाइयां स्थित हैं , के पट्टे की 

लिखतों पर । 
3. मध्यप्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के लिए 

निष्पादित की जाने वाली शासकीय भूमि के पट्टे की लिखतों पर । 


मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित किये जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों 
के पक्ष में राज्य सरकार या किसी अर्द्ध सरकारी संगठन या किसी 
शासकीय उपक्रम की ओर से निष्पादित भू - खण्ड ( प्लाट ) या विनिर्मित 
जगह से संबंधित पट्टे की लिखतों पर । . . 


5. 


मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम , 1960 ( 1961 का 17 ) के अधीन 
रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई मछुआ सहकारी समिति के पक्ष 
में दो हजार हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले जलाशय से मछली पकड़ने 
से संबंधित पट्टों की लिखत पर । 


2 ( 12 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015 


• अनुकमाक 


अनुच्छेद 


___ कमी / छूट 


( ७) . 


6. किसी जलाशय से मछली पकड़ने के लिये मछुआरे या मछुआरों के 

पक्ष में किसी ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख पर । 


वित्तीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों या निजी क्षेत्र द्वारा या उन की 

ओर से निष्पादित पट्टे की ऐसी लिखतें जिनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी 
निवेश क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी / बीपीओ कम्पनी की किसी नई 
इकाई / विस्तारित इकाई / आधुनिकीकृत इकाई के पक्ष में भूमि / परिसर 
अंतरित की जाती है, पर स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अध्यधीन 
रहेगी कि उसे मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति , 2012, 
यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग / 
बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन (बीपीओ / बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के 
अधीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या उनके द्वारा अधिसूचित किसी 
निर्दिष्ट एजेन्सी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी / बीपीओ की इकाई प्रमाणित 
किया गया हो । 


. . . . . . . . . . . . 


. . . . . . 


8 . . .... मध्या 


टिप्पणी - यह छूट केवल मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिक निवेश नीति, 2012, 
यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग / 
बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन ( बीपीओ / बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 
के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी । 
मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य एवं उद्योग तथा रोजगार विभाग या 
मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा, जड़ी - बूटी या आयुर्वेद 
पर आधारित उद्योगों के पक्ष में उद्योग के नाम में परिवर्तन , 
भागीदार / भागीदारों को उसमें जोड़ने, सहयोग या उसके पुनर्निमाण के 
कारण निष्पादित पट्टे के संशोधन की लिखत पर छूट इस शर्त के 
अध्यधीन होगी , अर्थात् : - . : 


( क ) औद्योगिक इकाई मध्यप्रदेश सरकार या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र 

विकास निगम द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक 
वृद्धि ( ग्रोथ ) केन्द्र में स्थित है ; और 


( ख ) आयुक्त , वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग , मध्यप्रदेश शासन 

द्वारा इस आशय का एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो 

कि , यह उद्योग स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए पात्र है । 
टिप्पणी - यह छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति , 2010, 
. यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति , 2014 

तथा उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी । 
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, नगर विकास प्राधिकरणों, मध्यप्रदेश राज्य 
सहकारी आवासं संघ अथवा मध्यप्रदेश में स्थित किसी नगरीय स्थानीय 
निकाय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसा नगरीय प्रशासन तथा 
पर्यावरण विभाग व्दारा समय - समय पर परिभाषित तथा निर्दिष्ट किया 
जाए । किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित पट्टे जिला कलक्टर से , इस 
आशय का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा । 


स्टाम्प शुल्क से उस मामले में भी छूट प्रदान की जाएगी जहां 
आवासीय भवनों के पट्टे की लिखत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी 
सुविधा ( बीएसयूपी) / एकीकृत आवास और विकास कार्यक्रम 
( आईएचएसडीपी ) के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित की 
जाती है , जो मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति 
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(1) 


अधिकारों का प्रदान किया जाना ) अधिनियम, 1984 ( क्रमांक 15 सन् 
1984 ) के अधीन उक्त एजेन्सियों द्वारा निर्माणाधीन स्थलों पर सरकार 
से पूर्व से ही धारित पट्टे का अभ्यर्पण कर देता हो । 


- 


10. राज्य सरकार द्वारा या उसके किसी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से 

निष्पादित औद्योगिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक विकास केन्द्रों में भूमि और 
शेडों के पट्टों में संशोधन की लिखत पर प्रभार्य शुल्क कम करते हुए 
केवल लिखत में उपबर्णित अन्तरण शुल्क की रकम पर ही , उसे पट्टे 
के लिये बाजार मूल्य की रकम मानते हुए, प्रभार्य होगी: 
परन्तु प्रत्येक मामले में पक्षकारों द्वारा उस संबंधित जिले के , जिसमें कि 
भूमि स्थित है, स्टाम्प कलक्टर का इस आशय का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत 
किया जाएगा कि उस लिखत पर , जिसके कि आधार पर सरकार या 
सरकार के संबंधित उपक्रम द्वारा पट्टे में संशोधन की अनुज्ञा दी गई 
थी , समुचित शुल्क का भुगतान कर दिया गया है । 


टिप्पणी -- यह छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति , 2010, 
यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा 
उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी । . .. 


11. ऐसी बीमार / बंद औद्योगिक इकाइयों के , जो कि औद्योगिक वित्त एवं 

पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) या किसी परिसमापक को निर्दिष्ट की 
गई हों, या वित्तीय संस्थाओं या बैंकों द्वारा अधिगृहित की गई हों या 
जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा परिभाषित बीमार उद्योग की श्रेणी में 
आती हों , पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पर निम्न शर्तों के 
अध्यधीन रहते हुए छूट रहेगी --- 


(क ) छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी । उन इकाइयों / आस्तियों 
के हस्तांतरण पर, जिन पर कि इस अधिसूचना के अधीन एक बार छूट 
प्रदान की जा चुकी है, किसी भी दशा में दुबारा छूट प्रदान नहीं की 
जाएगी ; 


( ख ) छूट केवल ऐसी बंद और बीमार इकाइयों को प्रदान की 
जाएगी जिनको कि स्टाम्प शुल्क से छूट देने का निर्णय, मध्यप्रदेश 
उद्योग संवर्धन नीति , 2010; यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग 
संवर्धन नीति , 2014 तथा उसकी कार्ययोजना के उपबंधों के अधीन 
गठित, यथास्थिति मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 
उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा या जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता 
वाली साधिकार समिति द्वारा किया गया हो ; 


( ग ) छूट प्राप्त करने के लिये इकाई के पट्टेदार को सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष उसकी वित्तीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए इकाई 
को पुनःप्रवर्तन करने की योजना प्रस्तुत करना होगी । पट्टेदार को सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष यह वचनपत्र भी देना होगा कि वह उद्योग को 
अठारह माह में पुनःप्रवर्तित करेगा और इसके उल्लंघन की दशा में 
स्टाम्प शुल्क में दी गई छूट की रकम का लिखत के निष्पादन की 
तारीख से प्रतिमाह या उसके किसी भाग के लिये 0.75 प्रतिशत, 
साधारण ब्याज की दर से भुगतान करेगा । पुनःप्रवर्तन के लिये वह 
विविधीकरण के विकल्प का उपयोग करने का पात्र होगा ; और 
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( घ ) छूट , सक्षम प्राधिकारी के इस आशय के प्रमाण - पत्र के 
अध्यधीन रहते हुए प्राप्त होगी कि लिखत को , इस अधिसूचना के अधीन 
छूट प्राप्त करने की पात्रता है । . 


उक्त प्रमाण - पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी 
निम्नानुसार होंगे , अर्थात् : - . 


इकाई का मूल्य / बाजार मूल्य 

सक्षम प्राधिकारी 
( एक ) जहां एक करोड़ रूपए से अधिक न हो : संबंधित जिले का 

कलक्टर 
( दो ) जहां एक करोड़ रूपए से अधिक हो : संबंधित संभाग का 

संभागीय आयुक्त 
टिप्पणी - यह छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, 
यथासंशोधित 2012 अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी 
कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी । 


12. नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए किसी परिवार के 

सदस्य के पक्ष में भूमि अर्जित करने के लिये निष्पादित पट्टा विलेख 
पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट रहेगी, अर्थात् : 


( क ) परियोजना क्षेत्र के भू - अर्जन अधिकारी का प्रमाण - पत्र अभिप्राप्त 
किया गया हो, जिसमें उसकी भूमि एवं अन्य अचल सम्पत्ति के लिए 
मदवार मुआवजे की रकम, विशेष पुनर्वास अनुदान ,· पुनर्वास अनुदान 
आदि को सम्मिलित करते हुए कुल राशि दर्शायी गई हो , किन्तु सामान 
का स्वयं के द्वारा परिवहन करने के लिए दिए गए परिवहन शुल्क की 
राशि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा; 


( ख ) विस्थापित व्यक्ति द्वारा पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान मध्यप्रदेश 
राज्य में किसी भी स्थान पर कृषि भूमि और / या अन्य कोई अचल 
सम्पत्ति कय की गई हो ; . 
(ग ) उपरोक्त खण्ड (क ) एवं ( ख) की स्थिति अन्तरण विलेख में 
स्वतः अभिव्यक्त होती हो ; 


( घ) छूट की पात्रता भूमि तथा / या अचल सम्पत्ति के मूल्य पर या 
उक्त विस्थापित व्यक्ति को मुआवजे, विशेष पुनर्वास अनुदान , पुनर्वास 
अनुदान , वित्तीय सहायता आदि के रूप में भुगतान की गई प्रतिफल 
की कुल राशि पर , इनमें से जो भी कम हो , प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तक 
सीमित होगी; . . . . .. . 


( ड.) विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति, उप पंजीयक द्वारा 
प्रस्तुत मांग - पत्र के आधार पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा 
वाणिज्यिक कर विभाग को की जाएगी; . 


( च ). पुनर्वास नीति में यथा - परिभाषित विस्थापित परिवार को ही छूट 
की पात्रता होगी; 


anne.. 
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( छ ) ऐसा भूमिहीन विस्थापित व्यक्ति एवं वयस्क पुत्र भी जो पुनर्वास 
अनुदान, उत्पादक सम्पत्ति के क्रय के लिए दी जाने वाली वित्तीय 
सहायता , पुनर्वास स्थल पर विकसित आवासीय भूखण्ड के लिए दी 
जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त विभिन्न राशियों से कृषि 
भूमि तथा / या अन्य अचल सम्पत्ति कय करना चाहता है, उक्त छूट 

के लिए हकदार होगा । . 
13. खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए पट्टा 

(जिसके अंतर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वक्षों का पटटा है ), 
जो कोई जुर्माना या प्रीमियम दिए बिना या परिदत्त किए बिना 
निष्पादित किया गया है और जबकि कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की 
गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है या जबकि आरक्षित 
किया गया औसत वार्षिक भाटक एक सौ रूपये से अधिक नहीं है । 
इस अनुच्छेद के अधीन निर्माण, प्रवर्तन और अंतरण ( बी . ओ. टी .) योजना 
के अंतर्गत सड़क , पुल आदि के निर्माण पर, पथकर संग्रह करने का 
अधिकार देने वाले अनुबंध पत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर घटाकर 
एक हजार रूपए की जाती है । 
बंधक संपति के अंतरण की लिखत जो मध्यप्रदेश शासन के किसी 
अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के निवास के निर्माण के प्रयोजन के लिए 
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1960 के अधीन स्थापित गृह 
निर्माण मण्डल से उसको प्राप्त अग्रिम के पुनर्भुगतान के लिये निष्पादित 
की जाए । 


- - 16 : 


अनुच्छेद- 43 
बंधक विलेख 


वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को 
उन्हें उनका स्वयं का उद्योग चलाने के लिए मध्यप्रदेश वित्त निगम से 
एक लाख रूपये तक के ऋण प्रदान करने के लिए निष्पादित बंधक की 
लिखतों पर निम्नलिखित शर्तों पर छूट रहेगी, अर्थात् : 
( क) आवेदक या फर्म के समस्त भागीदार डिग्री अथवा डिप्लोमाधारी 
इंजीनियर हों , और . . 


( ख ) उसकी या फर्म के समस्त भागीदारों की आय या उसके माता या 
पिता की आय एक हजार रूपए प्रतिमाह से अधिक नहीं हो । 


लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा मध्यप्रदेश वित्त निगम से 7.5 लाख 
- रूपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये निष्पादित कब्जा 
रहित बंधक की लिखतों पर । 


उर्जा उत्पादन तथा खनिज तेल परिष्करण के क्षेत्र में स्थापित किए 
जाने वाले किसी " नवीन उद्योग " द्वारा , उद्योग स्थापित करने के लिए 
पूंजी जुटाने हेतु निष्पादित कब्जा रहित बंधक पर प्रभार्य स्टांप शुल्क 
में कमी करते हुए पांच लाख रूपये किया जाता है , जहां ऐसे विलेख 
पर देय शुल्क उस रकम से अधिक होता है । . 
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स्पष्टीकरण - इस प्रयोजन के लिए " नवीन उद्योग से अभिप्रेत है ऐसी 

औद्योगिक इकाई जिसने दिनांक 19- 8--1999 के पूर्व उत्पादन नहीं 
किया हो और आयुक्त वाणिज्य उद्योग तथा रोजगार द्वारा या उनके 
द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार 
प्रमाणित किया जाए । . . 


15. 


खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एवं मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 

से औद्योगिक प्रयोजनों के लिए ऋणों तथा अग्रिमों को अभिप्राप्त करने 
__ . के संबंध में राज्य के उद्योगपतियों या औद्योगिक उपक्रमों द्वारा 

निष्पादित किए जाने वाले कब्जा रहित बंधक की लिखत पर । 


नए उद्योग स्थापित करने के प्रयोजन के लिए या किसी उद्योग के 
विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण के लिए बैंकों / वित्तीय 
संस्थाओं से सावधि ऋण अभिप्राप्त करने के संबंध में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश 
राज्य में उद्योगपतियों या औद्योगिक उपक्रमों द्वारा निष्पादित किए जाने 
वाले कब्जा रहित बंधक की लिखतों पर नीचे दी गई सारणी में 
यथा -- निर्दिष्ट सीमा तक छूट रहेगी : -- 


रा 


- mind 


५ . एक 


- सारणी . ..... . . . . .. . . 
| जिले / ब्लाक की श्रेणी | स्टाम्प शुल्क से छूट / कमी की सीमा | 
(मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं 
उद्योग तथा रोजगार विभाग लघु उद्योग मध्यम और 
द्वारा किए गए वर्गीकरण के के लिए वृहद उद्योग के लिए 
अनुसार) 
. .. (1) 

( 3 ) . . . 
पिछड़ा " ख " 

| 100 प्रतिशत 50. प्रतिशत 
पिछड़ा " ग " 

100 प्रतिशत 100 प्रतिशत 
ऐसे ब्लाक , जिनमें कोई | 100 प्रतिशत 100 प्रतिशत 
| उद्योग नहीं हो . .... . ... 


उक्त छूट या कमी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगी , 
अर्थात् : - . .. . 
( क ) . लघु उद्योग की दशा में केवल उन्हीं मामलों में छूट दी 
जाएगी, जहां अनन्य रूप से प्लांट एवं मशीनरी पर पूंजी विनियोजन 
की रकम पांच लाख रूपए से अधिक हो तथा वह सेवा या व्यापार की 
श्रेणी में न आता हो ; 
( ख ) ऋण की संपूर्ण रकम का व्यय मध्यप्रदेश राज्य में उद्योग के 
विकास के लिए ही किया जाएगा ; और 
( ग ) : आयुक्त, वाणिज्य , उद्योग और रोजगार, मध्यप्रदेश शासन 
द्वारा इस आशय का एक पात्रता प्रमाण - पत्र जारी किया गया हो कि 
ऋण अभिप्राप्त करने वाला उद्योग इस आदेश के अधीन स्टाम्प शुल्क 
में कमी या छूट के लिए पात्र है । 
सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त 
करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी / बीपीओ कम्पनी की किसी नई 
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इकाई / विस्तारित इकाई / आधुनिकीकृत इकाई द्वारा निष्पादित किए 
जाने वाले कब्जा रहित बंधक की "लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शल्क से 
छूट इस शर्त के अध्यधीन रहेगी कि नई इकाई / विस्तारित 
इकाई / आधुनिकीकृत इकाई को मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश 
नीति , 2012, यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस 
आउटसोर्सिंग / बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन (बीपीओ / बीपीएम) उद्योग 
निवेश नीति, 2014 के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा या उनके 
द्वारा अधिसूचित किसी निर्दिष्ट एजेन्सी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी / बीपीओ 
इकाई प्रमाणित किया गया हो । . 
टिप्पणी - यह छूट केवल मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति , 2012, 
यथासंशोधित 2014 अथवा मध्यप्रदेश बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग / 
बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन ( बीपीओ / बीपीएम) उद्योग निवेश नीति, 2014 के 
प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी । 
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण को प्रतिभूत करने के 
लिए कृषकों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली कब्जा 
रहित बंधक की लिखत पर । 


9. नाबार्ड प्रायोजित स्कीमों के अधीन 10 लाख रूपए की सीमा तक 

समूह - सदस्यों के आर्थिक विकास हेतु ऋण को प्रतिभूत करने के लिए 
स्व - सहायता समूहों द्वारा बैंकों के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली 

कब्जा रहित बंधक की लिखतों पर । 
10 . किसी भूमिस्वामी या रेवेन्यू बुक सरक्यूलर-- चार- 3 - 10. के अधीन 

पट्टाधारी के रूप में भूमिधारण करने वाले व्यक्ति द्वारा कृषिक प्रयोजनों 
के लिए दस लाख रूपये तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए बैंकों 
के पक्ष में निष्पादित कब्जा रहित बंधक विलेखों पर । तथा, यह भी कि 
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के मामले में उक्त 
प्रयोजन हेतु किसी भी सीमा तक कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा । 


औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अभिप्राप्त किए गए ऋणों का प्रतिसंदाय 
सुनिश्चित करने के लिए किसी वित्तीय संस्था के पक्ष में जड़ी - बूटी 
या आयुर्वेद पर आधारित उद्योगों द्वारा निष्पादित लिखतों पर छूट 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी , अर्थात् : 


( क ) औद्योगिक इकाई मध्यप्रदेश सरकार या मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र 
विकास निगम द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक 
वृद्धि ( ग्रोथ ) केन्द्र में स्थित है ; और 


( ख ) . आयुक्त , वाणिज्य , उद्योग और रोजगार, मध्यप्रदेश शासन द्वारा 
इस आशय का एक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो कि , यह 
उद्योग इस आदेश के अधीन स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए पात्र है । 
टिप्पणी - यह छूट केवल मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010, 
यथासंशोधित 2012, अथवा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा 
उसकी कार्य योजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी । 
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• 12. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अधीन आवासगृह निर्माण के 

प्रयोजन के लिए प्राप्त होने वाले एक लाख रूपए तक के ऋण या 
अग्रिम का प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने के लिये, किसी बैंक या वित्तीय 
संस्था के पक्ष में किसी हितग्राही द्वारा निष्पादित साधारण बंधक की 
लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट इस शर्त के अध्यधीन रहेगी कि 
संबंधित जिले के कलक्टर द्वारा इस आशय का प्रमाण - पत्र जारी किया 
गया हो कि हितग्राही इस हेतु स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए पात्र है । 


13. मध्यप्रदेश राज्य में ऐसे नवीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के 

लिए, जो मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2008 के उपाबंध - 3 में 
सम्मिलित विनश्वर मदों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है, या 
ऐसे उद्योग के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु बैंकों एवं 
वित्तीय संस्थाओं से ऋण अभिप्राप्त करने के संबंध में निष्पादित किये 
जाने वाले कब्जा रहित बंधक की लिखतों पर । 


14. वे लिखतें जो भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का 19 ) या 
. कृषक उधार अधिनियम , 1884 (1884 का 12) के अधीन उधार लेने वाले 

व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिभुओं द्वारा ऐसे अग्रिमों के चुकाने के लिए 
प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई है । 


Imam 
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अनुच्छेद - 46 - f टिप्पणं या ज्ञापन जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को , ऐसे 
टप्पण या मालिक के लेखे या किसी सरकारी प्रतिभूति या किसी शेयर, स्किप , स्टाक , 
ज्ञापन 

बंधपत्र, डिबेंचर , डिबेंचर स्टाक या इसी प्रकार के अन्य विपण्य प्रतिभूति या 
| किसी निगमित कंपनी के या अन्य निगमित निकाय के कय या विक्रय की 
प्रज्ञापना देते हुए, जो अपेक्षित है, उनसे संबंधित प्रविष्टि , अनुच्छेद 22 के 
खण्ड ( क ) तथा ( ख) में वर्णित समाशोधन सूची में बनाई जाकर भेजी गई 

हो । 
अनुच्छेद- 48 1. संयुक्त खातेदारों के बीच कृषि भूमि के बंटवारे के विलेखों पर प्रभार्य 
विभाजन 

स्टाम्प शुल्क पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट रहेगी , अर्थात् : 


18. 


___ 19. 


( क ) जिस भूमि का बंटवारा किया जाना है, उस भूमि के विषय में किसी 
न्यायालय में न तो कोई विवाद हो और न ही कोई मामला लंबित हो . . . 
( ख ) जिस भूमि का बंटवारा किया जा रहा है, वह भूमि सीलिंग के 
प्रावधानों के भीतर नहीं हो । 
विभाजन की ऐसी लिखत पर जिसके द्वारा विरासत में अनन्य रूप से 
अभिप्राप्त की गई कृषि भूमि का विभाजन संयुक्त परिवार के सदस्यों के 

बीच किया जाता है । 
अनुच्छेद - 53 ~~ | मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1960 के अधीन स्थापित गृह निर्माण 
बंधकित संपत्ति | मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश शासन के किसी अधिकारी के पक्ष में , उसके स्वयं के 
का 

निवास हेतु गृह का निर्माण करने के प्रयोजन के लिये उक्त मण्डल से उसको 
प्रतिहस्तांतरण प्राप्त किसी अग्रिम के पुनर्भुगतान पर निष्पादित बंधकित सम्पत्ति के 

हस्तांतरण की लिखत पर । 
अनुच्छेद - 56 -- | 1 . मध्यप्रदेश शासन के किसी अधिकारी के प्रतिभू द्वारा मध्यप्रदेश गृह 
प्रतिभूति 

निर्माण मण्डल, 1960 के अधीन नियत प्ररुप 5 में बंधक विलेख के 
बंध - पत्र , जो निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन के लिये निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र 
बंधक विलेख 

पर । 


20 . 
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21. 


नहीं है । 

किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजन के लिए 
किसी धर्मार्थ औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी 
अन्य उद्देश्य के लिए दिए गए प्राइवेट चन्दों से व्युत्पन्न स्थानीय आय 
प्रतिमाह विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी, निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र 

पर । 
| 3. ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 ( 1883 

का 19) या कृषक उधार अधिनियम , 1884 ( 1884 का 12 ) के अधीन 
अग्रिम लिए हैं या उनके प्रतिभुओं द्वारा ऐसे अग्रिम के चुका दिए 
जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र पर । 
सरकार के अधिकारियों या उनके प्रतिभुओं द्वारा किसी पद के कर्तव्यों 
के सम्यक निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त 
धनराशि या अन्य संपत्ति का सम्यक रूप से लेखा देने को सुनिश्चित 

करने के लिए निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र पर । 
अनुच्छेद - विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया मेहर विलेख 
57 

चाहे ऐसा विलेख विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात् निष्पादित किया गया 
व्यवस्थापन हो । 
अनुच्छेद - 60 - 7 पट्टे का अभ्यर्पण जबकि ऐसे पट्टे को शुल्क से छूट दी गई हो । 
पट्टे.... . .. का 
अभ्यर्पण - . . 
अनुच्छेद - 61 | पृष्ठांकन द्वारा अंतरण - . .. . . 
अंतरण ( क ) जो विनिमय - पत्र, चैक या वचन - पत्र का है ; 

( ख) वहन-- पत्र, परिदान आदेश , माल के लिए वारंट या माल पर हक की 

अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का है; 
( ग ) बीमा पालिसी का है ; 

(घ ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का है । 
| अनुच्छेद - 62 -- | शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतरण । 
पट्टे . का 
अंतरण 


24 . 


टिप्पणी :- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये - 

“बैंक " में सम्मिलित हैं - 
(क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी 

कम्पनी ; 
( ख) भारतीय बैंक अधिनियम, 1955 ( 1955 का 23). के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ; 
(ग ) भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 ( 1959 का 38) में यथा परिभाषित .. 

समनुषंगी बैंक ; . . 
( घ) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के 

अधीन गठित तत्स्थानी नवीन बैंक ; 
( ङ ) मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल; 
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जनवरी 2015 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( च) एग्रीकल्चरल फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 ( 2013 का 18) 

के अधीन निगमित कम्पनी है; 
( छ) प्रादेशिक. ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21 ) की धारा 3 की उपधारा (1) के 

अधीन स्थापित कोई प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ; 
( ज ) मध्यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1966 (1966 का 28 ) की धारा 2 के खण्ड 

( ख) के अर्थ के अन्तर्गत केन्द्रीय विकास बैंक या उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड 

( घ) के अर्थ के अंतर्गत कोई विकास बैंक ; और 
( झ) कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम , 1963 (1963 का 10 ) के अधीन गठित कृषिक पुनर्वित्त 


निगम । 


"वित्तीय संस्था " में सम्मिलित हैं - 


( क ) मध्यप्रदेश वित निगम ; 
( ख) मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम ; 
(ग ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 . ( 1949 का 10) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी 

कम्पनी ; 


( घ ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम , 1955 (1955 का 23 ) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, 
( ङ) भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी बैक ) अधिनियम , 1959 (1959 का 38 ) में यथा परिभाषित 

समनुषंगी बैंक ; ...... . . . . .. . . . . . . . 
( च ) बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 5) के अधीन 

गठित तत्स्थानी कोई नवीन बैंक ; और 


( छ) कम्पनी अधिनियम , 2013 (2013 का 18 ) के अधीन यथाविनिर्दिष्टं कोई लोक वित्तीय संस्था । 
3. “ कृषिक प्रयोजन " से अभिप्रेत है भूमि को खेती के योग्य बनाना, भूमि का सुधार करना जिसमें 
सम्मिलित है सिंचाई से स्त्रोतों का विकास, फसलों को उगाना तथा काटना, उद्यान कृषि, वनोद्योग तथा कृा 
कर्म , पशु प्रजनन , पशु पालन, दुग्ध उद्योग बीज कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, सुअर 
पालन एवं कुक्कुट पालन और ऐसे क्रियाकलाप के संबंध में ट्रक , मिनी ट्रक , मेटाडोर तथा ड्रिलिंग मशीन क 
छोड़कर अन्य उपकरणों तथा मशीनरी का अर्जन करना तथा उसका उपयोग । 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

___ रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव . 


भोपाल , दिनांक 2 जनवरी, 2015 


क्र . एफ बी - 4 - 29 - 2014 - 2 - पांच.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग के 
आदेश क्रमांक एफ बी - 4 - 29 - 2014 - 2 - पांच ( 01) , दिनांक 2 जनवरी , 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव . 


EZTUTUT FIFT2 , GGHT 2 Haz 2015 
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NAALUMU 


Bhopal , the 2nd January 2015 


No. F. B -4 - 29 - 2014 - 2 -V001).- - In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section ( 1) of section 9 
of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899 ) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, 
the State Government, hereby, reduce/remit stamp duty on documents mentioned in column (3 ) of the table below on 
the articles mentioned in column (2 ) of Schedule 1- A of the said Act, namely : 


TABLE 


Reductions / Remissions 


S .No. 
(1 ) 


Article 

(2 ) 


( 3 ) 


1 . 


1 . 


Article - 5 - 
Affidavit 


On affidavit affirmed by a member of a Scheduled Castes or Scheduled 
Tribes . 


On affidavit sworn or affirmed by a member of the Other Backward 
Classes, as specified in the State Government notification No. F - 8 - 5 
25 - 4 -84 , dated the 26th December , 1984 , as amended from time to 
time. 


On affidavit submitted before a Commission of Inquiry appointed by 
the Government of India or the State Government under the Commission 
of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952 ) 


4 . 


On affidavit submitted under Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of 
Claims) Act, 1985 (21 OF 1985 ) . 


5 . 


On affidavit made as a condition of enrollment under the Army Act, 
1950 (46 of 1950 ), the Navy Act, 1957 (62 of 1957 ) or the Air Force 
Act, 1950 (45 of 1950 ). 


On affidavit made for the sole purpose of being filed or used in any 
Court or before the officer of any Court. 


7 . 


On affidavit made for the sole purpose of enabling any person to receive 
any pension or charitable allowance . 


2 . 


On instruments executed by units under Madhya Pradesh Khadi and 
Gramodyog Board for obtaining assistance from the Board . 


Article - 6 - 
Agreement or 
Memorandum of 
an agreement 


On instruments of agreement required to be executed by eligible users 
belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes living below 
the poverty line with the Madhya Pradesh Vidyut Vitaran 
Company Jabalpur, Bhopal, and Indore for obtaining single -point 
metered electricity connection . 


3 . 


On instruments executed by agriculturists in favour of Banks for securing 
loans under the Kisan Credit Card Scheme. 


On instrument executed by Self Help Groups in favour of banks for 
securing loans upto Ten Lakh Rupees for economic development of 
group members under the NABARD sponsored schemes. 
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(1) 


(2) 


(3 ) 


5 . 


Stamp duty is exempted on instruments executed by herbal or ayurved 
based industry in favour of any financial institution , to secure repayment 
of loans obtained for industrial purposes only till the Madhya Pradesh 
Industrial Promotion Policy 2010 , as amended in 2012 or the Madhya 
Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work -plan remains in 
operation subject to the conditions, that : 


(a ) 


the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth 
centre developed by the Government of Madhya Pradesh or Madhya 
Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam ; and 


(b ) 


a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for 
remission of stamp duty under this order , is issued by the Commissioner 
of Industry , Government of Madhya Pradesh . 


On instruments of agreement related to development of Government 
land executed by the Tourism Department of the State for tourism 
projects . 


Stamp duty is reduced to Rupees Five Hundred only on instruments of 
agreement relating to repayment of education loan . 


Stamp duty is reduced to Rupees Five Hundred only on loan related 
instruments to be executed with Banks for establishment of technical 
educational institutions . 


9 . 


On Agreement or memorandum of an agreement 


(a ) 


for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not 
being a Note or Memorandum chargeable under article 46 . 


(b ) 


made in the form of tenders to the Central Government for or relating 
to any loan . 


3 . 


1. 


On instruments executed by units under Madhya Pradesh Khadi and 
Gramodyog Board for obtaining assistance from the Board . 


Article - 7 - 
Agreement relating to 
deposit of title deeds , 
pawn , pledge or 
hypothecation 


2 . 


On agreements relating to deposit of title deeds executed by industrialists 
or industrial undertakings in the State in connection with obtaining 
loans or advances for industrial purposes from Khadi and Village 
Industries Commission and Madhya Pradesh Khadi and Gramodyog 
Board . 


On instruments executed by agriculturists in favour of Banks for securing 
loans under the Kisan Credit Card Scheme. 


On instruments executed by Self Help Groups in favour of banks for 
securing loans for economic development of group members to the 
limit of 10 Lakh Rupees under the NABARD sponsored schemes. 
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(1) 


(2) 


( 3 ) 


5 . 


On instruments of hypothecation executed in favour of banks for securing 
loan upto Ten Lakh Rupees for agricultural purposes by any Bhumiswami 
or a pattadhari holding land under Revenue Book Circular - IV - 3 - 10 . 
Also , no stamp duty shall be chargeable for this purpose up to any limit 
in case of a person belonging to Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes . 


On instruments executed by herbal or ayurved based industries in favour 
of any financial institution , to secure repayment of loans obtained for 
industrial purposes only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion 
Policy , 2010 as amended in 2012 or Madhya Pradesh Industrial 
Promotion Policy, 2014 and its work plan remains in operation subject 
to the conditions, that : 


( a ) 


the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth 
centre developed by the Government of Madhya Pradesh or Madhya 
Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam ; and 


(b ) 


a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for 
remission of stamp duty under this order , is issued by the Commissioner 
of Industry , Government of Madhya Pradesh . 


7 . 


On instruments of equitable mortgage /hypothecation executed by a new 
unit /expanded unit / modernized unit of an Information Technology / 
Business Process Outsourcing company for obtaining loans from banks/ 
financial institutions in Information Technology investment area , subject 
to the condition that the new unit/ expanded unit / modernized unit is 
certified to be an information technology / Business Process Outsourcing 
outfit by Information Technology Department or any designated agency 
notified by them under the Madhya Pradesh Information Technology 
Investment Policy 2012 , as amended 2014 or Madhya Pradesh Business 
Process Outsourcing/ Business Process Management (Business Process 
Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy, 
2014 of the State of Madhya Pradesh . 


NoteThis exemption shall be applicable only till the Madhya Pradesh 

Information Technology Investment Policy 2012 , as amended in 2014 
or Madhya Pradesh Business Process Outsourcing / Business Process 
Management ( BPO /BPM ) Industry Investment Policy, 2014 remains in 
operations. 


Stamp duty is reduced to 0 . 125 percent of the amount of loan secured 
on instruments of agreement relating to deposit of title deeds for securing 
loans upto rupees ten crore in case of micro and small scale industries 
and on loans for residential purposes . 


On instruments relating to deposit of title deeds, executed by beneficiary 
in favour of any bank or financial institution for securing repayment 
of loan or advance upto Rs . One Lakh to be received by him for the 
purpose of construction of house under the Mukhyamantri Gramin Awas 
Yojna, subject to the condition that a certificate of eligibility to the 
effect that the beneficiary is eligible for the remission of stamp duty is 
issued by the Collector of the concerned district . 
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(1) 


(2) 


( 3) 


10 . On letter of hypothecation accompanying a Bill of Exchange. 


11 . On instrument of pawn or pledge of agriculture produce , if unattested . 


4 . 


Article - 9 - 
Appraisement or 
valuation 


On Appraisement or valuation made for the information of one party 
only, and not being in any manner obligatory between parties either by 
agreement or operation of law . 


On Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount 
to be given to a landlord as rent. 


5 . 


Article - 10 - 
Apprenticeship deed 


On contracts executed by an adult apprentice or by the guardian of a 
minor apprentice in favour of an employer under the Apprentices Act , 
1961 (52 of 1961). 


On instruments of apprenticeship by which a person is apprenticed by 
or at the charge of any public charity . 


6 . 


Article - 14 - Bond 


On Bond when executed by any person for the purpose of guaranteeing 
that the local income derived from private subscriptions to a charitable 
dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be 
less than a specified sum per mensem . 


On instrument of cancellation of a will . 


7. . Article - 16 - 

Cancellation 


8 . 


Article - 25 - 
Conveyance 


On the instruments of sale executed by Madhya Pradesh Housing Board , 
Nagar Vikas Pradhikarans, Primary Co -operative Housing Societies and 
Madhya Pradesh State Co -operative Housing Federation , in relation to 
house /apartment to the extent of the value of the house/apartment 
(excluding value of plot) constructed under self financing scheme, with 
the money received from the purchaser, subject to following conditions, 
namely : 


( a ) 


the chargeable stamp duty shall be exempted /reduced to the extent of 
100 percent, 50 percent and 25 percent for the categories of house/ 
apartment of Economically Weaker Section , Low Income Group and 
Middle Income Group respectively, but no exemption /reduction shall 
be granted in cases of High Income Group houses/apartments; 


(b ) 


this exemption /reduction shall be limited only to original allottees 
under the Self Financing Scheme. 


(c ) 


economically Weaker Sections, Low Income Group and Middle Income 
Group shall be as defined and specified by the Department of Urban 
Development and Environment from time to time: 


Provided that this remission shall not be available in case of partly 
constructed house/apartment. 


On all kinds of deeds of transfers of agricultural land executed by a 
person belonging to a Scheduled Tribes in favour of his legal heir/heirs 
during his life time. 


HEYGI 176143 , Grlich 2 FART 2015 


2 (25 ) 
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EN 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


On instruments of sale relating to plot or built up space executed by or 
on behalf of State Government or any Semi Government Organization 
or any Government Undertaking, in favour of Information Technology / 
Business Process Outsourcing Industries to be established in the State 
of Madhya Pradesh . 


On instruments of conveyance of industrial units as a going concern , 
the rate of duty on the value of plant, machinery and other movables 
conveyed by the instrument shall be one percent, and also the duty 
chargeable on a single instrument shall not exceed rupees ten crore . 


On instruments of sale executed by or on behalf of financial institutions, 
Government Agencies, or Private Sector by which space / premises in an 
Information Technology investment area is transferred in favour of a 
new unit/ expanded unit/ modernized unit of an IT / Business Process 
Outsourcing company, subject to the condition that it is certified to be 
an information technology / Business Process Outsourcing outfit by 
Information Technology Department or any designated agency notified 
by them under theMadhya Pradesh Information Technology Investment 
Policy 2012 , as amended in 2014 or the Madhya Pradesh Business 
Process Outsourcing/ Business Process Management (Business Process 
Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy, 
2014 of the State of Madhya Pradesh . 


Note -- This exemption shall only be applicable till the Madhya Pradesh 
Information Technology Investment Policy 2012 , as amended 2014 or 
Madhya Pradesh Business Process Outsourcing/ Business Process 
Management (BPO /BPM ) Industry Investment Policy , 2014 remains in 
operations . 


On instruments of sale of land executed in favour of persons, whose 
land has been acquired for Auto Testing Track Project, Pithampur, District 
Dhar, the chargeable stamp duty shall be remitted subject to the following 
conditions, namely : 


(a ) a certificate in the enclosed format from the Collector of Dhar District 

is obtained , in which the amount of compensation as well as special 
rehabilitation grant paid for acquisition of land for Auto Testing Track 
Project , Pithampur is mentioned ; 


(b ) 


the position in clause (a ) above , is expressed in the instrument of sale 
itself; and 


(c ) 


the eligibility of exemption shall be limited to the amount of stamp 
duty chargeable on the amount of compensation and special rehabilitation 
grant. 


( d ) 


the stamp duty chargeable on such instrument in accordance with the 
provisions of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899 ) shall be reimbursed 
by the Commerce, Industry and Employment Department to the 
Commercial Taxes Department within one month from the date of 
registration of the instrument. 
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(1) 


(2) 


( 3 ) 


CERTIFICATE 


No . .. . . . .. 


Dated . 


. . . . . . . 


Certified that land having area .. .. ......... hectare of Shri... ....... .. R /o 
Village . ....... Tehsil .. ... ...... .District Dhar has been acquired for Auto 
Testing Track Project, Peethampur, District Dhar, for which the amount 
of compensation and special rehabilitation grant paid is as under : 


Compensation Amount 


Amount of Special Rehabilitation grant 


Total 


2 . 


This certificate shall be applicable for granting exemption of stamp 
duty on deed of sale of land having area . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. hectare 
situated at Village . ..... ...... 

......executed by 
Shri. .. ... . ....... .... S /o Shri. .. .. ... ..... . .. .. ........ in favour of Shri 
...... ...... ..... S/o Shri... ........ ....... . After this registry , the eligibility 
of exemption of stamp duty shall be available only to the extent of duty 
chargeable on Rs.... ..... .. .. ............ ..... the balance amount of 
compensation and special rehabilitation grant. But in no case the amount 
of duty exempted shall exceed the amount of duty chargeable on the 
sum of amount of compensation and special rehabilitation grant obtained 
by Shri.. . .. .... . Slo . Shri.. 


Collector , 

Dhar 


Stamp duty shall be reduced to half on instrument of sale executed by 
private persons in favour of a Unit established to generate electricity 
from non - conventional energy resources subject to the following 
conditions, namely :---- 


(a ) 


a Bank Guarantee of the sum equal to the amount of stamp duty remitted 
shall be given by the unit in favour of the State Government for a 
period of 21 months in case of Wind Energy or Solar Energy Projects 
and for a period of 36 months in case of Bio -gas or Municipal Waste 
projects ; and 


(b ) 


the unit shall be liable to pay the amount of stamp duty remitted to the 
State Government, if the project is not established within the given 
period of Bank Guarantee. It shall also be the responsibility of the unit 
to produce before the District Registrar of the concerned district in 
which the land purchased is situated , a certificate from the Competent 
Authority appointed by the Energy Department in this behalf , that the 
unit has been established before the prescribed period of Bank Guarantee . 
In case of default, the amount of duty remitted shall be recoverable 
from the Bank Guarantee tendered by the unit for the purpose. 


8. 


On instruments of transfer of developed land in a Food Park executed 
by the developer of the park in favour of a Food Processing Unit, the 
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(1) 


(2 ) 


remission shall be granted subject to the following conditions, namely : 


( a ) 


the duty charged on the instrument of purchase of the said land shall 
be adjusted in proportion to the part of land transferred ; and 


(b ) 


if on adjustment no duty is required to be paid , then the minimum duty 
for the transfer shall be rupees five Hundred only . 


9 . 


On instruments of sale of land executed in favour of a Goshala registered 
by the Madhya Pradesh Gopalan Evam Pashudhan Samwardhan Board , 
Bhopal. 


10 . 


On instruments of sale executed by the Madhya Pradesh Housing Board , 
Nagar Vikas Pradhikarans,Madhya Pradesh State Co-operative Housing 
Federation or any Urban Local Body in Madhya Pradesh in favour of 
a person of economically weaker section . 


“ Economically Weaker Section ” shall be as defined and specified by the 

Department of Urban Development and Environment from time to time. 
A certificate from the District Collector to this effect shall have to be 
produced . 


The remission of stamp duty shall also be available where the instruments of 

lease of residential house is executed under the Basic Service For Urban 
Poor ( B . S . U . P .)/ Integrated Housing and Development 
Program (I.H . S .D .P .) in favour of a person , who surrenders the lease 
already held by him under the Madhya Pradesh Nagariya Kshetro Ke 
Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana ) 
Adhiniyam , 1984 from the Government on the sites under construction 
by the said agencies . 


11 . 


Instruments of conveyance relating to conversion of lease hold rights 
into freehold rights of private or nazul land executed by or on behalf 
of the Government or a Semi-Government Organization or any 
Government undertaking or Housing Co -operative Society established 
or registered under any law for the time being in force, shall be 
chargeable in reduction to the extent only on the amount of consideration 
paid for the conversion , as set -forth in the instrument, but in no case 
shall the amount of duty chargeable be less than rupees Five Hundred . 


12 . 


On the instrument of sale of sick /closed industrial units which are referred 
to the Board of Industrial Finance and Reconstruction ( B .I.F.R .) or a 
liquidator or acquired by financial institutions or banks or which fall in 
the category of sick industry as defined hy the Reserve Bank of India, 
subject to the conditions that, 


(i) 


the remission shall be granted only once . On conveyance of unit /assets 
on which exemption under this notification has been granted once, no 
exemption in any case shall be granted again ; 


(ii ) 


the remission shall be granted only to such closed and sick units in 
which the high power committee headed by the Chief Secretary of the 
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(2) 


( 3 ) 


State of Madhya Pradesh or the Empowered Committee headed by the 
Collector of the District, as the case may be , constituted under the 
provisions of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010 , as 
amended 2012 or Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 
and its work plan has taken a decision to remit the stamp duty ; 


(iii ) to obtain remission the purchaser of unit will have to produce a scheme 

for revival of the unit before the competent authority explaining his 
financial position . Also the purchaser shall give an undertaking before 
the Competent Authority that he will revive the industry within eighteen 
months and in case of violation pay the amount of stamp duty remitted 
along with an interest at the simple rate of 0 . 75 percent for every month 
or part thereof from the date of execution of the instrument. For revival 
he shall be entitled to use the option of diversification of the product; 


and 


(iv ) the remission shall be subject to the certificate of Competent Authority 

to the effect that the instrument is eligible for remission under this 
notification . The competent authority authorized to issue the said 
certificate shall be as under : 


Competent Authority 


Value /Market value 

of the unit 


(i) 


Where it does not exceed 
one crore rupees 


Collector of the 
concerned District 


( ii ) 


Where it exceeds one crore 
rupees 


Divisional 
Commissioner of the 
concerned Division . 


Note - This exemption shall be applicable only till the operation of the Madhya 

Pradesh Industrial Promotion Policy 2010 , as amended 2012 or Madhya 
Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work -plan . 


13 . 


On instruments of sale or merger or amalgamation of industrial units as 
a going concern stamp duty shall be reduced to a maximum of Ten 
Lakhs rupees when the amount chargeable exceeds that amount. This 
reduction in duty shall be applicable subject to the conditions that --- 


(a ) 


the said instrument is executed for better capacity utilization of the 
industry , 


(b ) 


the production of the industry in any three of the immediately preceding 
five years has not exceeded 50 percent of the installed capacity , 


(c ) 


any bank or financial institution which has extended loan to the industry 
has considered its loan as non -performing asset for immediately 
preceding two years, 


(d ) 


the net worth of the industry has been reduced to less than one half of 
its net worth immediately preceding five years ago ; and 
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NA 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(e ) 


a certificate to the effect that the instrument is eligible for concession 
under this notification is issued by the Collector of the concerned District 
in cases where the sale price of the industry does not exceed rupees One 
Crore and by the Commissioner of the concerned division in other cases . 


Note. The exemption under this notification shall be applicable only till the 

Madhya Pradesh Industrial Promotion policy 2010 as amended 2012 or 
Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy , 2014 and its work - plan 
remains in operation . 


14 . 


On instruments of conveyance of 12 .713 acre land in the campus of 
former Higher Secondary Technical School, Shahdol and 8 hectare land 
of Government Survey No. 556 /1 of Village Kalyanpura in Jhabua 
District in favour of Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal for 
establishment of University Institute of Technology , a constituent 
institution of Rajeev Gandhi Technical University , Bhopal. 


15 . 


On instruments of conveyance of 12 . 120 hectare (25 acres) of total land 
of four survey numbers i.e . area 7 .422 hectare out of 8 . 359 hectare of 
survey number 108 /3 , area 0 .063 hectare of survey number 116 , area 
2 . 023 hectare of survey number 117 /1 , and area of 0 .612 hectare out of 
1 .517 hectare of survey number 138 , of Village Malsipur in Tehsil 
Sironj, executed in favour of Rajeev Gandhi Technology University , 
Bhopal for establishment of University Institute of Technology , Sironj, 
Vidisha District, a constituent institution of Rajeev Gandhi Technology 
University, Bhopal. 


16 . 


On instruments of purchase of land by displaced / effected families, to 
the extent of payable compensation and special rehabilitation grant 
according to award in cases of land acquisition for establishing Thermal 
Power Project by M /s New Zone India Private Limited in District 
Anuppur, subject to the following conditions, namely : 


(a ) 


the formal sanction shall be issued after the essential amount of expected 
compensation of stamp duty of rehabilitation package for this project is 
deposited in designated revenue head of public account by District 
Collector; 


(b ) a certificate in favour of every displaced family under rehabilitation 

package of this project shall be issued by the District Collector, in 
which the amount of compensation alongwith amount of special 
rehabilitation grant payable to displaced person shall be mentioned , and 
the entitlement of exemption of amount of stamp duty shall also be 
certified in it. This certificate shall be submitted by the displaced person 
at the time of registration of deed of acquired land before Registering 
Officer . The eligibility of exemption of payable stamp duty shall be 
limited to the extent of amount of compensation and special rehabilitation 
grant; 


the demand for reimbursement of stamp duty on the basis of registered . 
deeds under this project shall be submitted every month by District 
Registrar to District Collector, and District Collector shall deposit the 
amount of reimbursement in account head " 0030 Stamps and 
Registration " within one month from the date of receipt of demand ; 
and 
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- 
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(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(d ) the exemption on stamp duty shall be valid only for two years from the 

date of payment of compensation and rehabilitation grant. 


17 . On instruments of sale executed to acquire land in favour of member 

of a family displaced on account of the Narmada Valley Projects subject 
to the following conditions, namely : 


(a ) 


a certificate from the Land Acquisition Officer of the project area is 
obtained in which the total amount including the amount of compensation 
item wise of his land and other immovable properties, special 
rehabilitation grant, rehabilitation grant etc., is mentioned . But the amount 
of transport fee paid for self transportation of goods shall not be included ; 


(b ) 


the agricultural land and / or other immovable property is purchased by 
the displaced person any where in the State of Madhya Pradesh during 
the process of rehabilitation ; 


(c ) 


the position in clause (a ) and (b ) above is expressed in the instrument 
of transfer itself; 


( d ) 


the eligibility of exemption shall be limited to the amount of Stamp 
duty chargeable on the value of land and/ or immovable property or the 
total amount of consideration paid to the said displaced person as 
compensation , special rehabilitation grant, rehabilitation grant, financial 
assistance etc ., whichever is less ; 


(e ) 


the Stamp duty chargeable on the instrument will be reimbursed by the 
Narmada Valley Development Authority to Commercial Tax Department 
on the basis of demand letter produced by the Sub -Registrar ; 


( f) only a displaced family as defined in the Rehabilitation Policy shall be 

entitled for exemption ; and 


(g ) 


such landless displaced person and adult son , who want to purchase 
agricultural land and / or other immovable property from various amounts 
such as rehabilitation grant, financial assistance given to purchase 
productive assets , financial assistance given for developed residential 
plot at the rehabilitation place , shall also be entitled for the said 
exemption . 


18 . 


on instruments executed for, 


( a ) 


transfer of land acquired by the Commerce , Industry and Employment 
Department of the State Government, to the Special Purpose Vehicle 
( SPV ) Company constituted for establishment of Vikram Udyogpuri 
Project in District Ujjain under Delhi-Mumbai Industrial Corridor sub 
region in the State of Madhya Pradesh ; 


(b ) 


for first transfer of a parcel of land by Special Purpose Vehicle to any 
developer, tenderer, construction company or joint venture in the course 
of execution of the Master Plan of the above mentioned Vikram 
Udyogpuri Project. It is clarified that for this purpose , certificate from 
Managing Director, TRIFAC or any other officer authorised in this 
behalf shall be required . 
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(1) 


(2) 


- 


(3 ) 


19 . On Assignment of copyright under the Copyright Act, 1957 ( 14 of 

1957 ). 


9 


Article - 26 
Copy or Extract 


On copy of any paper which a public officer is expressly required by 
law to make or furnish for record in any public office or for any public 

purpose . 
2 . On copy of extract from any register relating to births, baptisms, namings , 

dedications, marriages, divorces, deaths and burials . 
On counterpart of any lease granted to a cultivator when such a lease is 

exempted from duty. 


10 


Article - 27 - 
or Counterpart 
duplicate 


11 


Article - 34 - 
Exchange of 
Property. 


Stamp duty chargeable on deeds of exchange of agricultural land upto 
two hectare is remitted under following conditions, namely : 


( a ) 
(b ) 
(c ) 


the lands being exchanged are agricultural; 
the lands being exchanged are approximately of equal market value ; 
the lands being exchanged shall not be Nazul or extra -Nazul agricultural 
lands ; 
the lands being exchanged are situated within the same Revenue 
Inspector Circle; and 
provision shall not be misused for evading Ceiling on agricultural land . 


(d ) 


( e ) 


12 


Article - 35 - 
Further charge 


On instruments of further charge without possession executed in favour 
of banks for securing loan up to ten lakh rupees for agricultural purposes 
by any Bhumiswami or a pattadhari holding land under Revenue Book 
Circular - IV - 3- 10 . Also , no stamp duty shall be chargeable for this 
purpose up to any limit in case of a person belonging to Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes. 


2 . 


for 


On instruments executed by agriculturists in favour of Banks 
securing loans under the Kisan Credit Card Scheme. 


13 


Article - 36 - Gift 


On instrument of gift executed in favour of the State Government. 


On instruments of gift of land executed in favour of a Goshala registered 
by the Madhya Pradesh Gopalan Evam Pashudhan Samwardhan Board , 
Bhopal. 


On instruments of gift of Agricultural land executed by a person 
belonging to Scheduled Tribe in favour of his legal heir/heirs during his 
life time. 


14 


Article - 37 - 
Indemnity Bond 


On indemnity bonds to be executed by the guardians of minor dependents 
of deceased members of the Coal Mines Provident Fund for the purpose 
of obtaining refund of the fund accumulations. 


15 


Article - 38 - Lease 


On lease deeds executed in relation to the constructed sheds and land 
allotted to unemployed engineers in notified industrial area by the 
Commerce , Industries and Employment Department for running their 
own industry stamp duty shall be remitted subject to the following 
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(1) 


(2 ) 


(3 ) 


conditions, namely :- - - 


( a ) 


the applicant or all the partners of the firm are either degree or diploma 
holder engineer; 


(b ) 


his total income or the income of his partners from all sources shall not 
exceed One Thousand rupees per month . 


On instruments of lease executed by Government in favour of 
Madhya Pradesh State Tourism Corporation in relation to the land on 
which the units of the said corporation are situated . 


On instruments of lease of the Government land executed by the Tourism 
Department of State of Madhya Pradesh for tourism projects . 


On instruments of Lease relating to plot or built up space executed by 
or on behalf of State Government or any SemiGovernment Organization 
or any Government Undertaking , in favour of the Information 
Technology Industries to be established in the State of Madhya Pradesh , 


On lease deed executed in favour of a Fisherman Co -operative Society 
registered or deemed to be registered under the Madhya Pradesh 
Co- operative societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) relating to catch fishes 
from a reservoir and measuring not more than two thousand hectares in 
area . 


On instruments of lease executed by a Gram Panchayat in favour of 
fishermen to catch fishes from the reservoir. 


On instrument of lease executed by or on behalf of Financial Institutions, 
Government Agencies, or Private Sector by which space/premises in an 
Information Technology investment area is transferred in favour of a 
new unit / expanded unit / modernized unit of an Information Technology / 
Business Process Outsourcing company and is certified to be an 
Information Technology / Business Process Outsourcing outfit by 
Information Technology Department or any designated agency notified 
by them under the Madhya Pradesh Information Technology Investment 
Policy 2012 as amended in 2014 or the Madhya Pradesh Business 
Process outsourcing / Business Process Management (Business Process 
Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy, 
2014 of the State of Madhya Pradesh . 


Note - This exemption shall be applicable only till the operation of the 

Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012 , as 
amended in 2014 or the Madhya Pradesh Business Process outsourcing 
Business Process Management (Business Process Outsourcing /Business 
Process Management) Industry Investment Policy, 2014 , remains. 


8 . 


On instruments of amendment of lease executed by the Commerce , 
Industries and Employment Department of Madhya Pradesh or 
Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam in favour of herbal or 
ayurved based industry due to change of name of the industry, addition of a 
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(1) 


(2) 


(3 ) 


partner/ partners, collaboration or its reconstruction , subject to the 
following conditions, namely : 


(a ) 


the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth 
centre developed by the Government of Madhya Pradesh or 
Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam ; and 


(b ) 


a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for 
remission of stamp duty is issued by the Commissioner of Commerce, 
Industries and Employment Department, Government of 
Madhya Pradesh . 


Note - This exemption shall be applicable only till the operation of the 

Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010 , as amended in 2012 
or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy , 2014 and its work 
plan remains. 


On instruments of lease executed by the Madhya Pradesh Housing 
Board , Nagar Vikas Pradhikarans, Madhya Pradesh State Co -operative 
Housing Federation or any urban Local Body in Madhya Pradesh in 
favour of a person of Economically Weaker Section as defined and 
specified by the Urban Development and Environment Department from 
time to time. A certificate from the District Collector to this effect shall 
have to be produced . 


The remission of stamp duty shall also be available where the instrument 
of lease of residential house is executed under the Basic Service For 
Urban Poor ( B . S . U . P .) /Integrated Housing and Development 
Program (I.H . S .D .P .) in favour of a person , who surrenders the lease 
already held by him under the Madhya Pradesh Nagariya Kshetro Ke 
Bhoomihin Vyakti ( Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana ) 
Adhiniyam , 1984 (No. 15 of 1984) from the Government on the sites 
under construction by the said agencies . 


10 . On instrument of amendment of lease of land and sheds in the Industrial 

Areas and Industrial Growth Centers , executed by or on behalf of the 
State Government or any undertaking of the State Government, 
chargeable in reduction to the extent of only the amount of transfer 
fees set-forth in the instrument treating it as the amount of market value 
for the lease : 


Provided that in each case certificate shall be produced by the parties 
from the Collector of Stamps of the concerned District, where the land 
is situated , to the effect that the proper duty has been paid on the 
instruments on the basis of which the amendment in the lease was 
permitted by the Government or the concerned undertaking of the 
Government. 


Note . -- This exemption shall be applicable only till the operation of the 

Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy , 2010 as amended in 2012 
or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy , 2014 and its work 
plan remains. 
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ne 


RENEWAV 


- (1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


11. 


On instrument of lease of sick /closed industrial units which are referred 
to the Board of Industrial Finance and Reconstruction ( B .I. F. R .) or a 
liquidator or acquired by financial institutions or banks or which fall in 
the category of sick industry as defined by the Reserve Bank of India , 
subject to the conditions, that - 


(a ) 


the remission shall be granted only once . The unit/assets on which 
exemption has been granted once , no exemption in any case shall be 
granted again ; 


(b ) 


the remission shall be granted only to such closed and sick units in 
which the high power committee headed by the Chief Secretary of the 
State of Madhya Pradesh or the Empowered Committee headed by the 
Collector of the District, as the case may be , constituted under the 
provisions of the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010 , as 
amended in 2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 
2014 and its work plan has taken a decision to remit the stamp duty. 


( c ) 


to obtain remission , the lessee of the unit shall have to produce a 
scheme for revival of the unit before the CompetentAuthority explaining 
his financial position . Also the lessee shall give an undertaking before 
the Competent Authority that he shall revive the industry within eighteen 
months and in case of violation , he shall pay the amount of stamp duty 
remitted along with an interest at the simple rate of 0 .75 percent for 
every month or part thereof from the date of execution of the instrument. 
For revival he shall be entitled to use the option of diversification of the 
product; and 


the remission shall be subject to the certificate of Competent Authority 
to the effect that the instrument is eligible for remission under this 
notification . The Competent Authority authorized to issue the said 
certificate in the following manner, namely : 


Competent Authority 


Value Market value 

of the unit 


(i) Where it does not exceed 

Rupees One Crore 


Collector of the 
concerned District 


(ii) Where it exceeds Rupees 

One Crore 


Divisional 
Commissioner of the 
concerned Division . 


Note.- -- This exemption shall be applicable only till the operation of the 

Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010 , as amended in 2012 

or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its work - plan . 
12 . On instruments of lease executed to acquire land in favour of member 

of a family displaced on account of the Narmada Valley Projects subject 
to the following conditions , namely :--- 
a certificate from the land acquisition officer of the project area is 
obtained in which the total amount including the amount of compensation 
item wise of his land and other immovable properties , special 
rehabilitation grant, rehabilitation grant etc ., is mentioned . But the amount 
of transport fee paid for self transportation of goods shall not be included ; 


( а ) 


а сето 
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(1) 


(2) 


( 3 ) 


(b ) 


the Agricultural land and / or other immovable property is purchased by 
the displaced person any where in the State of Madhya Pradesh during 
the process of rehabilitation ; 


( c) 


the position in clause (a ) and (b ) above is expressed in the instrument 
of transfer itself; 


(d ) 


the eligibility of exemption shall be limited to the amount of Stamp 
duty chargeable on the value of land and / or immovable property or the 
total amount of consideration paid to the said displaced person as 
compensation , special rehabilitation grant, rehabilitation grant, financial 
assistance etc ., whichever is less ; 


(e) 


the stamp duty chargeable on the instrument will be reimbursed by the 
Narmada Valley Development Authority to the Commercial Tax 
Department on the basis of demand letter produced by the Sub - Registrar ; 


only a displaced family as defined in the Rehabilitation Policy shall be 
entitled for exemption ; and 


such landless displaced person and adult son , who want to purchase 
agricultural land and / or other immovable property from various amounts 
as Rehabilitation grant, financial assistance given to purchase productive 
assets , financial assistance given for developed residential plot at the 
rehabilitation place, shall also be entitled for the said exemption . 


13 . 


On lease executed in case of a cultivator and for the purposes of 
cultivation (including a lease of trees for the production of food or 
drink ) without the payment or delivery of any fine or premium , when 
a definite term is expressed and such term does not exceed one year or 
when the average annual rent reserved does not exceed one hundred 
rupees. 


14 . 


Stamp duty chargeable under this article is reduced to rupees one 
thousand on agreements executed by a State Government Undertaking 
giving right to collect tolls on construction of road , bridge etc . under 
the Build , Operate and Transfer ( B . O . T .) Scheme. 


16 


Article - 43 . 
Mortgage deed 


1 . On instrument of conveyance of mortgaged property executed by the 

Madhya Pradesh Housing Board established under the Madhya Pradesh 
Housing Board Act, 1960 in favour of any officer of the Government 
of Madhya Pradesh on the repayment of an advance received by him 
from the said Board for the purpose of constructing a dwelling house 
for his own residential use . 


On instruments of mortgage executed by unemployed engineers to secure 
loans upto One Lakh Rupees from Madhya Pradesh Finance Corporation 
by the Commerce , Industries and Employment Department for running 
their own industry on the following conditions, namely : 


( a ) 


The applicant or all the partners of the firm are either degree or diploma 
holder engineers , and 
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- 


(1 ) 


(2 ) 


(b ) His total income or the income of all partners or income of his /her 

parents does not exceed One Thousand rupees per month . 


On instruments of mortgage without possession executed by small scale 
Industrial units for obtaining financial assistance up to Rs. 7.5 lakhs 
from the Madhya Pradesh Finance Corporation. 


On instruments of mortgage without possession executed by a 
“ New Industry ” to be set up in the field of energy generation and 
mineral oil refining , for raising capital to set up the industry, to Five 
Lakhs rupees where the duty payable on such deed exceeds that amount. 


ExplanationFor this purpose " New Industry ” means an industrial unit 

which has not gone into production before 19 .08 . 1999 and is so certified 
by the Commissioner of Commerce , Industries and Employment or any 
officer appointed by him in this behalf. 


On instruments of mortgage without possession executed by industrialists 
or industrial undertakings in the State in connection with obtaining 
loans or advances for industrial purposes from the Khadi and Village 
Industries Commission and Madhya Pradesh Khadi and Gramodyog 
Board . 


On instruments ofmortgage without possession executed by industrialists 
or Industrial Undertaking in the State of Madhya Pradesh in connection 
with obtaining term loan , for the purpose of setting up a new industry , 
or for the expansion , diversification or modernisation of a industry 
from the Banks/ Financial Institutions to the extent as specified in the 
table given below :- - 


TABLE 


Class of the District/ Blocks 
(as per classification by the Commerce , 
Industries and Employment Department, 
Government of Madhya Pradesh ) 

( 1 ) 


Extent of remission / reduction of Stamp Duty 

For Small For Medium and 
Scale Industry Large Industry 


(2) 


( 3 ) 


Backward “ B ” 


100 % 


50 % 


100 % 


100 % 


Backward " C " 
Blocks which have no 
industry 


100 % 


100 % 


The aforesaid remission or reduction shall be subject to the conditions, 
namely : 


(a ) 


The remission in case of small scale industry shall be given only in 
those cases where the amount of capital investment on plant and 
machinery exclusively is more than rupees Five Lakh and it shall not 
come in category of service or trade ; 
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- 


(1) 


(2 ) 


(b ) 


the entire loan amount shall be spent for the development of the industry 
in the State of Madhya Pradesh ; and 


(c ) 


a certificate of eligibility to the effect that the industry obtaining the 
loan is eligible for the remission or reduction of stamp duty, is to be 
issued by the Commissioner Commerce , Industries and Employment, 
Madhya Pradesh . 


On instruments of mortgage without possession executed by a new 
unit / expanded unit/ modernized unit of an Information Technology / 
Business Process Outsourcing company certified to be an information 
technology / Business Process Outsourcing outfit by Information 
Technology Department or any designated agency notified by them 
under the Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 
2012 as amended in 2014 or the Madhya Pradesh Business Process 
outsourcing/ Business Process Management (Business Process 
Outsourcing /Business Process Management) Industry Investment Policy , 
2014 of the State of Madhya Pradesh . 


Note . This exemption shall be applicable only till the operation of the 

Madhya Pradesh Information Technology Investment Policy 2012 as 
amended 2014 or Madhya Pradesh Business Process outsourcing/ Business 
Process Management (BPO /BPM ) Industry Investment Policy, 2014 . 


8 . 


On instruments of mortgage without possession executed by agriculturists 
in favour of Banks for securing loans under the Kisan Credit Card 
Scheme. 


On instruments of mortgage without possession executed by Self Help 
Groups in favour of Banks for securing loans for economic development 
of group members to the limit of rupees Ten Lakh under the NABARD 
sponsored schemes . 


10 . No stamp duty shall be chargeable on instruments of mortgage without 

possession executed in favour of Banks for securing loan up to rupees 
Ten Lakh for agricultural purposes by any Bhumiswami or a pattadhari 
holding land under Revenue Book Circular - IV - 3 - 10 . Also , no stamp 
duty shall be chargeable for this purpose upto any limit in case of a 
person belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes . 


11 . 


On instruments executed by herbal or ayurved based industry in favour 
or any financial institution to secure repayment of loans obtained for 
industrial purposes . remission shall be subject to the conditions, 
namely :--- 


( a ) 


the industrial unit is situated in an industrial area or industrial growth 
centre developed by the Government of Madhya Pradesh or the 
Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam ; and 


(b ) 


a certificate of eligibility to the effect that the industry is eligible for 
remission of stamp duty under this order, is issued by the Commissioner 
of Commerce , Industries and Employment, Madhya Pradesh . 
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Note. This exemption shall be applicable only till the operation of the 

Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy , 2010 as amended in 
2012 or the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and 
its work plan remains. 


On instruments of simple mortgage executed by beneficiary in favour 
of any bank or financial institution for securing the repayment of loan 
or advance upto rupees One Lakh to be received by him for the purpose 
of construction of house under the Mukhyamantri Gramin Awas Yojna, 
subject to the condition that a certificate of eligibility to the effect that 
the beneficiary is eligible for the remission of stamp duty is issued by 
the Collector of the concerned district. 


13 . 


On instruments ofmortgage without possession executed to obtain loans 
from Banks and Financial Institutions for setting up a new Food 
Processing Industry, that uses perishables items included in Annexure - 3 
of the Madhya Pradesh Food Processing Policy , 2008 as raw material 
or for the expansion , diversification or modernization of such industry 
in the State of Madhya Pradesh . 


14 . 


Instrument executed by persons taking advances under the Land 
Improvement Loans Act, 1883 ( 19 of 1883) or the Agriculturist s Loans 
Act, 1884 ( 12 of 1884 ) or by their sureties as security for the repayment 
of such advances . 


17 


Article - 46 - 
Note or 
Memorandum 


On Note or Memorandum send by a broker or agent to his principal intimating 

the purchase or sale on account of such principal or a Government 
Security or a share, scrips , stock , bond , debenture , debenture - stock or 
other marketable security of like nature in or of any incorporated 
company or other body corporate , an entry relating to which is required 
to be made in clearance lists described in clauses (a ) and (b ) of article 22 . 


18 


Article - 48 - Partition 


On deeds of partition of agricultural land between joint khatedars the 
chargeable stamp duty shall be remitted under following conditions, 
namely :- - 
There is neither any dispute nor any case pending in any court regarding 
the land to be partitioned ; and 


(a ) 


(b ) 


The land being partitioned is not within the provisions of ceiling. 


On such instrument of partition by which exclusively the agricultural 
land obtained in inheritance is partitioned amongst the members of 
joint family. 


19 


Article - 53 - 
Re-conveyance 
of Mortgaged 
Property 


On instrument of reconveyance of mortgaged property executed by the 
Madhya Pradesh Housing Board established under the Madhya Pradesh 
Housing Board Act , 1960 in favour of any officer of the Government 
of Madhya Pradesh on the repayment of an advance received by him 
from the said Board for the purpose of constructing a dwelling house 
for his own residential use . 
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(2 ) 


(3 ) 
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1 . 


Article - 56 - 
Security bond 
not being a 
Mortgage deed 


On security bond executed by the surety of an officer of the Government 
of Madhya Pradesh for the due performance of the terms and conditions 
of the mortgage deed in Form V presented under the Madhya Pradesh 
Housing Board Act , 1960 . 


On security bond executed by any person for the purpose of guaranteeing 
that the local income derived from private subscriptions to a charitable 
dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be 
less than a specified sum per mensem . 


On security bond executed by persons taking advances under the Land 
Împrovement Loans Act, 1883 ( 19 of 1883 ) or the Agriculturist s Loans 
Act, 1884 ( 12 of 1884 ) or by their sureties as security for the repayment 
of such advances. 


On security bond executed by officers of the Government or their sureties 
to secure the due execution of an office or the due accounting for 
money or other property received by virtue thereof. 


21 


Article - 57 - Settlement 


On instrument of dowry executed on the occasion of marriage between 

Mohammedans, whether the deed was executed before or after the 
marriage . 
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Article - 60 - Surrender 
of lease . 


On surrender of lease, when such lease is exempted from duty . 
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Article - 61 - Transfer 


On transfers by endorsement 


(a ) 
(b ) 


of a bill of exchange, cheque or promissory note ; 
of a bill of landing , delivery order, warrant for goods, or other mercantile 
documents of title to goods; 
of a policy of insurance; and 
of securities of the Central Government. 


(c ) 
( d ) 


24 


On transfer of any lease exempt from duty . 


Article - 62 - Transfer 
of lease 


Note :- For the purpose of this notification 


1 . the " Bank ” includes 


( a ) 


a Banking Company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) ; 


the State Bank of India , constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955 ) ; 


a Subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks ) Act, 1959 ( 38 of 1959 ); 


. 


a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of 
Undertaking) Act, 1970 ( 5 of 1970 ) ; 


the Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited , Bhopal; 


Agricultural Finance Corporation Limited , a company incorporated under the Companies Act, 2013 
( 18 of 2013); 
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a Regional Rural Bank established under sub- section (1 ) of Section 3 of Regional Rural Bank 
Act , 1976 (21 of 1976 ) ; 


a Central Development Bank within the meaning of clause (b ) of Section 2 of the Madhya Pradesh 
Sahakari Bhoomi Vikas Bank Adhiniyam , 1966 (28 of 1966 ) or a Development Bank within the 
meaning of clause (d ) of Section 2 of the said Act; and 


the Agricultural Refinance Corporation constituted under the Agricultural Corporation Act, 1963 
(10 of 1963). 


2 . “ Financial institution ” includes - 


Madhya Pradesh Finance Corporation ; 


(b ) 


Madhya Pradesh Audyogic Vikas Nigam ; 


a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) ; 


State Bank of India , constituted under the State Bank of India Act, 1955 ( 23 of 1955 ); 


a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks ) Act , 1959 
(38 of 1959); 


a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of 
Undertakings ) Act, 1970 ( 5 of 1970 ); and 


( g ) 


a public financial institution as specified in the Companies Act, 2013 ( 18 of 2013 ). 


3 . “ Agriculture purpose " means making land fit for cultivation of land , improvement of land including 
development of sources of irrigation , raising and harvesting of crops , horticulture , forestry , planting and farming, 
cattle breeding , animal husbandry , dairy farming, seed farming , pisciculture, apiculture, sericulture , piggery and poultry 
farming and the acquisition and implementation of machinery in connection with any such activity except Truck , Mini 
Truck , Matador and Drilling Machine . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY , Dy. Secretary . 


fria , i 


SUT 791 GH THU , HUY GRIy 


aite parcate 


Guit4 , 9119167 


fra net ynfera .-- 2015 . 


